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प्राक्कथन 


N पहली, दूसरी और तीसरी योजनाओं की रिपोर्टों में देश के योजना-बद्ध विकास में जन 
सहयोग की महत्वपुर्ण भूमिका को स्वीकार किया गया है । इसमें कोई संदेह नहीं कि शिक्षा जैसे 

महत्वपूण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में स्थानीय समदायों द्वारा योग 
आर समथन प्रमुख तत्व हे । शिक्षा के क्षेत्र में जनता का योग राज्यों में विभिन्न प्रकार का रहा है 
ओर यह विभिन्न सोपानो में विकसित जो सामुदायिक साधनों, स्थानीय नेतृत्व, प्रशासनिक 
ढांचे आर अन्य सापेक्ष तत्वों पर आधारित 


2. इस क्षेत्र में विभिन्न राज्यों के अनुभवों का अध्ययन और विश्लेषण करने और शिक्षा- 
' कार्यक्रमों के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करने में सर्वाधिक प्रभावशाली पद्धतियों का विकास 
करने के लिए प्रारम्भिक व सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र मे जन सहयोग पर पहली राष्ट्रीय विचार गोष्ठी 
17 स 23 अगस्त, 1962 को मद्रास में हुई थी | इस विचार गोष्ठी की रिपोर्ट सम्बद्ध केन्द्रीय 
मल्लालया, राज्य सरकारों, संघीय क्षेत्रों, स्वैच्छिक संस्थाओं, पंचायत राज संस्थाओं और विषय 
स सम्वद्ध अन्य सभी लोगों के उपयोग के लिए तैयार की गई है । यह रिपोर्ट इस आशा से प्रस्तुत 
को जा रही हे कि योजना में शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न में काफी 
महत्व के गुप्त साधन खोज निकालने में सहायक होगी । 

3. विचार गोष्ठी के संचालन के लिए मद्रास सरकार ने जो प्रबन्ध किए, मे उसे इसके लिए 
धन्यवाद देना चाहता हुं । राज्य सरकारें भी धन्यवाद की पात्र हे जिन्होंने अल्पकालीन सूचना 
पर विचार गोष्ठी में विचार-विमर्श करने के लिए अपने अधिकारी भेजे, जिससे यह विचार गोष्ठी 
इतनी उपयोगी और लाभप्रद हुई । 


जनवरी 21, 1963 : एम० एस० FHT 
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1 भाग लेने वालों को सूची 
राष्ट्रीय विचार गोष्ठी के प्रतिनिधि 


“उद्घाटन कर्ता--डा० To एन० खोसला, 
सदस्य (शिक्षा), 
योजना आयोग, नई दिल्ली । 


प्राग लेने वालों के नाम 


1. श्री एम० भक्तवत्सलम्‌, 
वित्त व शिक्षा मंत्री, 
मद्रास । अध्यक्ष 


2. श्रीमती एम० क्लववाला जादव, 
अध्यक्ष, भारतीय समाज कार्य सम्मेलन, 
फिलेरी, नुंगमवाकम, मद्रास-34 | उपाध्यक्ष 


3. श्री एन० डी० सुन्दरवदिवेलु, 
निदेणक, जन-शिक्षा, मद्रास । उपाध्यक्ष 


4. श्री डी० पी० नायर, 
निदेशक (शिक्षा), 
योजना आयोग, नई दिल्ली । सचिव 
. श्री एम० मुहम्मद गनी, 
उप-निदेशक, जन शिक्षा (प्रशिक्षण) 
मद्रास । सम्पर्क अधिकारी 


योजना आयोग 


6. श्री एस० एन० सराफ, 
सहायक प्रमुख (शिक्षा) 

7. श्री टी० एन० धर, 
अनुसंधान अधिकारी (शिक्षा) 
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9. श्रीबी० कौल 
केन्द्रीय मंत्रालय 
सामुदायिक विकास, पंचायत राज व सहकारिता मंत्रालय 


10. श्री बी० डी० पांडे, आई० सी० gao, संयुक्त सचिव 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar hr 


RR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


iw) 


शिक्षा मंत्रालय 
11. श्री एन० Sto Ho राव, आई० To एस०, 
उप-सचिव | 
राज्य सरकारें 
AE प्रदेश 
12. श्री वी० रामचन्द्रन, 
उपनिदेशक, जन शिक्षा, 
आन्ध्न प्रदेश सरकार, हैदराबाद । सरकारी 
13. डा० एन० रामलाल, 
भूतपूर्व निदेशक, जन शिक्षा, 
बशीरबाग लेन, हैदराबाद-1 । गैर-सरकारी 
असम 
14. श्री एस० सी० गोस्वामी, एम० Ueto To 
डाकखाना गोहाटी, असम $ गैर-सरकारी 
बिहार 
15. श्री एस० एम० अहमद, 


अतिरिक्त निदेशक, जन शिक्षा, 
बिहार सरकार, पटना । सरकारी 


16. श्री चन्द्रशेखर सिंहः 
अतिरिक्त निदेशक, जन शिक्षा, 


बिहार सरकार, पटना । सरकारी 
17. श्री आर० आर० प्रसाद, 

शिक्षा उप-सचिव । 

बिहार सरकार, पटना । सरकारी 


18. श्री लाल सिंह त्यागी, 
सचिव, बिहार राज्य पंचायत परिषद, 
कदम कुआं, पटना-3 । गैर-सरकारीः 
गुजरात | 
19. श्री आई० यू० वसुवदा, | 
उप-निदेशक, शिक्षा, | 


गुजरात सरकार, अहमदावाद । सरकारी 
20. श्री भानुभाई शुक्ल, 
30, सर्वोदय समाज, | 
सुरेन्द्रनगर, गुजरात । गैर-सरकारी | 
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21. श्री एस० राघवन, 

समाज शिक्षा अधिकारी, 

केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम । सरकारी 
22. श्री वी० सुन्दरराजा नायडू, 

3, हवीट क्रोफ्ट रोड, 

नुंगमवक्कम, मद्रास-31 । ` नैर-सरकारी 
23. श्री आर० केशवन नायर, 

निदेशक, पंचायत, 

केरल सरकार, तिवेन्द्रम । सरकारी 
24. श्री वी० जी० सिरियक, 

विकास उप आयुक्त, 

केरल सरकार, ATEH | सरकारी 
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श्री एस० To सुन्दरराजन, 
अवकाश प्राप्त आई To Uo, 
6 सी, जमेख एवेन्यू, 
स्पन TH रोड, चटपट, मद्रास-31 | गैर-सरकारी 
26. श्री के० वैंकट सुब्रमण्यम, 
उप शिक्षा अधिकारी, 
मद्रास सरकार, मद्रास । सरकारी 
. श्री एस० वरदराजन, 
अध्यक्ष, पंचायत संघीय परिषद, 
अरियासुर, मद्रास | गेर-सरकारी 
. श्री डी० Ho सुब्रमनियम, आई० To एस०, 
उप-सचिव (आर० Zio एल० To) 
मद्रास सरकार, मद्रास । सरकारी 
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महाराष्ट्र 

29. श्री जे० ए० वकील, 

उपनिदेशक, शिक्षा, 

शिक्षा निदेशक का कार्यालय, 

महाराष्ट्र सरकार, पूना । सरकारी 
30. श्री जी० Sio सलुंखे, 

स्वामी विवेकानन्द संस्था के 

संस्थापक और सचिव, 

जूना बुधवार, कोल्हापुर (महाराष्ट्र) । गैर-सरकारी. 
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31. श्री एस० पी० पाटिल, 
वरिष्ठ सहायक निदेशक, जन शिक्षा 


मैसूर सरकार, बंगलोर | सरकारी 


32. श्री पी० एम० नदगोवदा, 
| अध्यक्ष, जिला स्कूल ATS, 
| बीजापुर कैम्प, वगलकोट (मैसूर) । 


गैर-सरक्रारी 


TE A NA 
( । 33. श्री कल्याण राव गागा, 


॥ जिला गुलबर्ग, मैसूर । गैर-सरकारी 


34. श्री जफर सैफुल्ला, 
सहायक विकास आयुक्त, 
डी० एण्ड आर० एल० ए० विभाग, 


मैसूर सरकार, बंगलौर | सरकारी 


“उड़ीसा 


i 35. श्री एन० सी० नायक, 

उप-सचिव, 

सी० डी० एण्ड पी० आर० (सी० डी०) विभाग, 

उड़ीसा सरकार, 

| डाकखाना भुवनेश्वर | सरकारी 


36. श्री एन० ब्रह्म, 
उपाव्यक्ष, जिल परिषद, 
डाकखाना जैपुर, 
जिला कोरापुट | गैर-सरकारी 


37. श्री आर० एस० सेनापति, 
उपनिदेशक, जन शिक्षा, | 
उड़ीसा सरकार, कटक | सरकारी | 
38. श्री एन० नायक, | 
उप-सचिव, शिक्षा विभाग, 
उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर | सरकारी | 


"पंजाब | 
39. मिसिज्ञ पी० dto आजाद, | 
युवक कल्याण अधिकारी, | 


समाज शिक्षा, पंजाब सरकार, | 
चंडीगढ़ | सरकारी | 
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40. श्री प्रेम चन्द मरकन्डा, 
विधान परिषद के सदस्य, 
जलंधर शहर (पंजाब) । 


राजस्थान 


41. श्री एस० एस० एल० श्रीवास्तव, 
उपनिदेशक, समाज शिक्षा, 
राजस्थान सरकार, जयपुर । 


उत्तर प्रदेश 


42. श्री एल० पी० सिंह, 
अवर सचिव (शिक्षा), 
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ 


43. श्री टी० पी० तिवारी, 
विकास आयुक्त, 
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ । 


44. श्री श्याम मनोहर मिश्र, 
अध्यक्ष, अंतरिम जिला परिषद, 
लखनऊ । 


पश्चिमी बंगाल 


45. श्री एम० एन० राय, 
सहायक प्रमुख, समाज शिक्षा अधिकारी, 
शिक्षा निदेशालय, लेखक भवन, कलकत्ता-1 । 


46. ब्रह्मचारी कृष्णकमल, 
आर० Ho मिशन बायज होम, 
डाकखाना VEST, 24-परगना | 


'जस्सू व काश्मीर 


47. डा० ए० समद, 
उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, 
जम्मू व कश्मीर सरकार, श्रीनगर | 


“दिल्ली 


48. श्री बी० एन० चतुर्वेदी, 
सहायक निदेशक, शिक्षा (समाज), 
दिल्ली प्रशासन, दिल्ली । 


गैर-सरकारी 


सरकारी 


सरकारी 


सरकारी 


गैर-सरकारी 


गैर-सरकारी 


सरकारी 


सरकारी 
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हिमाचल प्रदेश 


49, श्री बी० एन० पांडे, 
योजना विकास अधिकारी (शिक्षा) । 


हिमाचल प्रदेश प्रशासन, शिमला । सरकारी 
H 50. श्री आर० एन० जोशी, 
|| विकास अधिकारी, समाज शिक्षा (प्रशिक्षण), 
| सरकारी 


हिमाचल प्रदेश प्रशासन, शिमला । 


| 51. श्री सालिगराम तेजता, 
it उपाध्यक्ष, तहसील पंचायत, 


| जुब्बल, हिमाचल प्रदेश प्रशासन | गैर-सरकारी 


52. श्री टी० एच० गौरो सिह, 

निदेशक, स्कूल (समाज शिक्षा), 

शिक्षा निदेशक कार्यालय, इम्फाल । सरकारी 
33. श्री आर० के शीतलजीत सिह, 

मुख्य अध्यापक, 

रामलाल पाल हाई स्कूल, इम्फाल । गैर-सरकारी 


54. श्री शक्तिपद चक्रवर्ती, 
इंस्पेक्टर, समाज शिक्षा, 
त्रिपुरा प्रशासन, अगरतला । सरकारी 


. श्री बालानन्द सिन्हा, 


स्कूलों के इंस्पेक्टर, त्रिपुरा प्रशासन, 
अगरतला। सरकारी ` 


Qt 
Yı 


नागालेण्ड 
56. श्री आर० सी० चेतन जमीर, 
कार्यकारी पार्षद (शिक्षा), 
नागालेण्ड, कोहिमा । सरकारी 


57. श्री आर० एम० धर, 

सहायक सचिव, विकास विभाग नागालैण्ड 

कोहिमा सरकारी 
58. श्री यजिन ऐयर, 

स्कूलों के उप-निरीक्षक, 

तागालैण्ड, कोहिमा । सरकारी 


r 
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"पांडिचेरी 


59. ए० जोणुआ, 
उपनिदेशक, जन शिक्षा, 
पांडिचेरी प्रशासन, पांडिचेरी । सरकारी 


60. श्री पी० एल० सम्मी, 
अवर सचिव (शिक्षा), 
पांडिचेरी प्रशासन, पांडिचेरी । सरकारी 


स्वैच्छिक संस्थाएं 
भारत सेवक समाज 


61. श्री कमल खन्ना, 
संयुक्त संयोजक, 
गवर्नमेन्ट हाउस एस्टेट, 
भारत सेवक समाज, 
माउंट रोड, मद्रास । 


62. श्री पी० एस० आर० अंजनयुलु, 
अवैतनिक संगठन सचिव, 
भारतीय बाल कल्याण परिषद, 


हैदरावाद । 


63. श्रीमती के० नरसिहन, बी ० To, बी० Wo, 
वाल कल्याणसंगठन कर्ता, 
वाल कल्याण के लिए मैसूर राज्य परिषद, 
बंगलौर (मैसूर) । 


© 


64. श्रीमती जे० दाक्षायणी अम्मा, 
केरल बाल कल्याण परिषद, 
तिवेन्द्रम | 


सेवा संघ केन्द्रीय 
65. श्रीमती निर्मला गोकंड, 
सेवा संघ (केन्द्रीय), मद्रास । 
अखिल भारतीय महिला-सम्मेलन 


66. श्रीमती मंदा क्रष्णमूति, 
अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, 
बसंत रोड, अडियार, मद्रास | 
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स आफ इन्डिया सोसाइटी 


07. श्री एस० आर० वेंकट रमन, _ 
सचिव, 

aiea आफ इन्डिया सोसाइटी, 
8. वेस्ट कोस्ट रोड, 

मद्रास-1 4 । 


ri Collection, Haridwar 
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2. Slo ए० एन० खोसला, योजना आयोग का उद्घाटन भाषण 
(अगस्त 17, 1962) 
अध्यक्ष महोदय, महिलाओ और सज्जनो, 


आपने प्रारम्भिक शिक्षा व समाज शिक्षा के क्षेत्र मे जन सहयोग पर इस विचार गोष्ठी के 
aaea के लिए मुझे आमंत्रित करके जो सम्मान दिया है, उसके प्रति म. बहुत सजग हुं । 


हमारे विकास कार्यक्रमों में विचार गोष्ठी के लिए चुना गया यह विषय तो महत्त्वपूर्ण है ही 
साथ ही इस विषय पर व्यवस्थित विचार-विनिमय के लिए यह समय भी सर्वाधिक उपयुक्त है । 
शिक्षा-सुविधाओं को बढ़ाने और dia करने के लिए व्यापक कार्यक्रम हाथ में लिए गए हे और 
अव सारे देश में कार्यान्वित किए जा रहे हैं । इसके साथ-साथ इसके प्रति बहुत अधिक सजगता 
हे, जब तक हम एक राष्ट्र के रूप में अपनी समस्त शक्तियों के साथ अपने सामने के कार्यों को एक 
ही उद्देश्य के लिए नहीं करेंगे और इसके लिए पक्का निश्चय नहीं करेंगे तो इन योजनाओं की सफलता 
संकट में पड़ जाएगी | छोटे से छोटे योगदान का महत्त्व है, प्रत्येक अतिरिक्त प्रयत्न अभिवृद्धि 
में सहायक है, अत: हमारे लिए यही उपयुक्त है कि हम एक जगह मिलें और विचार-विमर्श करें 
कि किस प्रकार सरकारी! प्रयत्न में सहायता पहुँचाई जा सकती है और स्वैच्छिक जन सहयोग की 
क्षमताओं का पूरा उपयोग किया जा सकता है । 

इसी प्रकार इस विचार गोष्ठी का अधिवेशन मद्रास में होना भी उपयुक्त ही है, क्योंकि 
इस राज्य ने सामुदायिक प्रयत्न से विशेषकर मध्याह्न भोजन के क्षेत्र में प्रशंसनीय मार्गदर्शन का 
काम किया है और बहुमूल्य अनुभव एकत्र किया है जिससे देश के अन्य भाग काफी लाभ उठा 
सकते हे । 

2. तीसरी योजना के प्रारम्भिक शिक्षा और समाज-शिक्षा के विस्तार के कार्यक्रम, 
स्वभावत: इस विचार गोप्ठी में विचार-विमर्श और अनुभवों को संग्रहीत करने के आधार होगे । 

० qaaa? संगठित प्रयत्न का प्रतिनिधित्व करते हे और किसी न किसी तरह उन कामों को करना 

आसान होगा जो हमने पांच वर्ष की अवधि के अंत तक के लिए स्वयं ही निर्धारित किये हे। 14 
वर्ष तक की उ म्र के बच्चों के लिए निःशुक्ल, सामान्य और अनिवार्य शिक्षा के संविधान में परिकल्पित 
लक्ष्य से हर आदमी परिचित है तथा 6-11 के आयु-वर्ग में 76 प्रतिशत व 1 1-1 4 के आय-वर्ग 
में 28 प्रतिशत लड़कों व लड़कियों के नामांकन लक्ष्य को प्राप्त करके तीसरी योजना में प्रस्तावित 
अत्यधिक प्रगति करनी है । जहाँ तक केवल स्कूलों की संख्याओं का संबंध है उन लक्ष्यों का अर्थ 
है कि तीसरी योजना के पांच वर्षों में 91,000 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल खोले जाएंगे, 
190,00,000 अधिक विद्याथियों का नामांकन होगा और प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों के लिए 
लगभग 4,00,000 अधिक अध्यापक रखने होंगे । 

जनसंख्या की तीव्र विकास-दर के कारण अक्सर ऐसा लगता है कि जब हम तेज दौड़ने की 
कोशिश कर रहे हें तो हम केवल सामान्य तीब्र गति में ही उसे समाप्त करते हे। 1961 की जनगणना 
के आंकड़ों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 1951-61 के दशक में साक्षरता केवल 17 प्रतिशत से 


24 प्रतिशत तक पहुंच पाई है । महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत और 6-14 के आयु-वर्ग 
9 
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में लड़कों की तुलना में लड़कियों का नामांकन प्रतिशत बहुत कम है । हम कुल जनसंख्या 
केलिए 24 प्रतिशत साक्षरता को देखें तो पता चलेगा कि-1950 के आसपास जापान, बर्मा, 
रूस, अमरीका और इंग्लैण्ड का प्रतिशत क्रमशः 98, 55, 95, 97 आर 98 था। इस प्रकार 
“हमें बड़े अंतराल को पूरा करना हे । 
भौतिक कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए बहुत अधिक वित्तीय साधनों की आवश्यकता है 
और उन साधनों की अनेक समर्थ मांगों की आवश्यकता है जिन्हें हमारा राष्ट्र अपने सर्वाधिक 
प्रयतनों से गतिशील वना सकता है और हो सकता है कि शिक्षा के लिए जितने धन की आवश्यकता 
है, वह पूरा का पूरा न मिल सके । फिर भी, वित्तीय परिसीमाएं निर्णायक तत्व के रूप में नहीं हो 
सकती और तीसरी योजना की रिपोर्ट में स्पष्टतः यह आश्वासन दिया गया है कि किसी भी राज्य 
में 6-11 आयु-वर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का विस्तार करने के लिए कार्यत्रम के सफल 
कार्यान्वयन ।के मार्ग में वित्त सम्बन्धी बातें नहीं आने दी जाएं । वास्तव में, परिसीमाएं अधिक 
मौलिक हैं । 
सम्पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लड़कियों के नामांकन को बढ़ाना होगा और इसका 
मतलब है कि माता-पिता अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में सहयोग दें । जहां के लोग अधिक 
'गरीब व पिछड़े हुए हे और जो क्षेत्र अधिक पिछड़े हुए हे उनके स्कूलों में नामांकित बच्चों की 
“संख्या अधिक da गति से वढ़ानी है । अध्यापकों, विशेषकर महिला अध्यापकों की संख्या को 
तेजी से बढ़ाना है ओर ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी हे जिनमें रहकर अनेक लोग, विशेषकर 
महिलाएं, अध्यापन कार्यं अपनाना उचित समझें और काफी लम्बी अवधि तंक उसमें वने रहें । 


3. वर्तमान स्थिति में इन तत्वों का उल्लेख मात्र यह स्पष्ट करने के लिए काफ़ी होगा कि 
जव राज्य के नियंत्रण में वित्तीय सांधन और सरकारी प्रयत्न दूर तक होंगे, हो सकता है वे बहूत 
काफ़ी न हों, उनको संकटकाल में और तुरत मांगों के दबाव में फैलाया जा सकता है, लेकिन 
फिर भी वहां मान्य सीमाएं हें । अनिवार्य रूप से कोई भी आदमी स्थानीय सामुदायिक प्रयत्न में 
बड़ी गुप्त बचत की ओर मुड़ जाता है। हम लोगों के लिए यह कोई नई धारणा या अपरिचित 
afea नहीं है, क्योंकि इस देश का पुराना और नया इतिहास शिक्षा के क्षेत्र में सामुदायिक 

प्रयत्न की उपलब्धियों व क्षमताओं का साक्षी है । परमार्थ वादी ज्ञान से श्रनुप्राणित लोगों ने 
बहुत से स्कूल, कालेज व अन्य संस्थाओं की स्थापना की थी । हाल के वर्षों में भी, शिक्षा-क्षेत्र में 
राज्य-प्रयत्न के बढ़ते हुए स्तर के वावजुद शिक्षा सुविधाओं के विस्तार में जनता और समाज 
के प्रयत्नो का स्थान महत्त्वपूर्ण रहा है | 
4, हमारी सभी योजनाओं में भी, शिक्षा क्षेत्र मे निजी अभिकरणों व सामुदायिक प्रयत्न 
के महत्त्वपुर्ण कार्य को सबसे शक्तिशाली समर्थन दिया गया है । पहली पंचवर्षीय योजना में विशेष 
रूप से इस बात का उल्लेख किया गया था कि सरकार की अपेक्षा निजी अभिकरणों के काम में 
लाभ है, क्योंकि इससे काम अधिक सस्ते में हो जाता है। इसका कारण यह है कि मजदूरों 
के आदर्श को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाए और अतिशय नियम-पालन से मुक्ति 
दिलाई जाए । इस आवश्यकता पर भी बल दिया गया था कि इस प्रकार के अभिकरणो को पूर्ण 


“विकास के लिए सहायता दी जाए और सुदृढ़ रूप में काम किया जाए | इसके अतिरिवत, इस बात 


की ओर संकेत किया गया था कि राज्य सहायता के किसी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले इस 
सम्बन्ध म॑ लोगों को इस प्रकार शिक्षित करना चाहिए जिससे वे स्वयं की सहायता करने के लिए 
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पूर्णतः जागरूक हो सकें और वे कार्यक्रम के लिए चितित रहें और भरसक उसका क्रियान्वयन करें । 
दुसरी पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक प्रयत्न पर बल दिया जाता रहा और स्थानीय समुदायों 
की उस इच्छा की ओर संकेत किया गया था जिसके अनुसार स्कूलों के रख-रखाव की लागत और 
स्कूल इमारतों को व्यवस्था के लिए योगदान सुस्थिर व आवर्ती रूप में होना था । इस सम्बन्ध 
में एक सिफारिश की गई कि प्रत्येक राज्य स्थानीय अधिकारियों (ग्राम पंचायतों समेत) को 
समर्थ बनाने के लिए उपयुक्त कानून बताने पर विचार करे ताकि शिक्षा के लिए कर लगाया 
जा सके । इस सिफारिश का उद्देश्य यह था कि जनता के योगदान और उस योगदान के उपयोग 
से उपलब्ध लाभ का स्पष्टतः निकट सम्बन्ध बनाया जा सके । तीसरी पंचवर्षीय योजना ने 
इस वात को बार-बार दुहराया है कि नामांकन आंदोलनों, स्कूल की इमारतों के निर्माण और 
गरीव बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था व मुफ्त कपड़े की व्यवस्था जैसे शिक्षा-कार्यक्रमों 
के क्रियान्वयन में सामुदायिक प्रयत्न का महत्त्व है । 

5. आयोजन के संदर्भ में सामुदायिक प्रयत्न को प्रदत्त उत्साहजनक मान्यता की अपेक्षा 
अधिक महत्त्वपूर्ण बात वास्तविक योगदान की है जिसके द्वारा शिक्षा-कार्यक्रमो के लिए इस प्रकार 
का प्रयत्त किया गया है । सब प्रकार से यह काम उत्साहजनक रहा है । स्कूल की इमारतों की 
व्यवस्था के लिए भूमि, श्रमिक और धन का उदार योगदान करने के लिए स्थानीय समुदाय 
आगे आए हे । बहुत से राज्यों ने स्कूलों के रख-रखाव के खर्च को पूरा करने के लिए शिक्षा-कर लगा 
दिया है। मद्रास, केरल, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और पांडीचेरी 
जैसे राज्यों व संघीय क्षेत्रों ने स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए मध्याह्ल भोजन की व्यवस्था अपनी 
योजनाओं में की है । मद्रास में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में कुल व्यय का 40 प्रतिशत स्थानीय 
समुदाय हारा दिया जाता है । विहार, मद्रास, मणिपुर और मैसूर के स्कूलों के लिए सामान 
जुटाने में उल्लेखनीय सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश, विहार, उड़ीसा और राजस्थान जैसे राज्यों 
में नामांकन आन्दोलन गठित हुए हैं। स्कूलों में दस्तकारी सिखाने के तत्पर संगठन के लिए पंजाब, 
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और नेफा के संघीय क्षेत्र में प्रयतन किए गए हैं । कुछ राज्यों में लोगों को 

«प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रयत्न किए गए हे कि मुफ्त किताबें स्टेशनरी और मुफ्त कपड़े दे कर 
बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए । 


इसी प्रकार, समाज-शिक्षा व वयस्क-साक्षरता के क्षेत्र में ग्राम शिक्षण मोहिम के अन्तर्गत 
महाराष्ट्र के सतारा जिले में नए आधारों पर प्रयत्न किए गए हैं तथा राजस्थान में पंचायत राजः 
संस्थाओं ने वयस्क साक्षरता आन्दोलन हाथ में लिया है । 


निस्सन्देह यह विचार गोष्ठी पिछले पांच या दस वर्षो के प्रयत्नों के परिणामों का पर्यवेक्षण 
करेगी और आवश्यकताओं या लक्ष्यों के संदर्भ में शिक्षा सुविधाओं के विस्तार के रूप में उनके: 
समस्त प्रभाव का निर्धारण करेगी । 

6. इस के साथ-साथ मुझे उन उपलब्ध निधियो के उपयोग का उल्लेख भी करना है जो 
अनिवार्य शिक्षा कार्यक्रमों के लिए सार्वजनिक न्यासों के पास है । इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र व 
गुजरात राज्यों के अनुभव के ध्यानपूर्वक अध्ययन की आवश्यकता है । वास्तव में, शिक्षा कार्यों 
के लिए सार्वजनिक संस्थाओं के द्वारा जो योगदान दिया जा रहा है उसके विशेष अध्ययन की 


आवश्यकता है। जैसे, समस्त देश में मुख्यतः शिक्षा योजनाओं पर इस प्रकार की निधियो को व्यय 
M 13PC/64—2 
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करने के लिए विशेष प्राथमिकता दी जाती है | शिक्षा-कार्यक्रमों में वित्तीय सहायता प्राप्त करने 
के लिए महत्त्वपूर्ण स्रोत खोजा जा सकता al 

7. विभिन्न राज्यो में प्राथमिक व समाज-शिक्षा के विशिष्ट क्षेत्रों में जन सहयोग की अद्यतन 
उपलब्धि जो भी हो और तीव्र निर्धारण में भी वह महत्त्वपूर्ण व उत्राहवर्धक हो, तो भी शायद 
देशव्यापी सुगठित प्रयत्न के द्वारा इनका और अधिक विकास होगा । मुझे विश्वास है कि यह 


विचार गोष्टी अन्य बातों के साथ-साथ इस विशिष्ट पहलू पर विचार करेगी । 
में देखता हूं कि आपकी कार्य-सूची बहुत बड़ी है और आप शिक्षा के aa में जन सहयोग 
की सभी महत्वपूर्ण मदो पर विचार-विमर्श करेंगे । जैसे ही में आगे देखने को कोशिश करता हु 
और जन सहयोग की क्षमताओं की कल्पना करता हूं तो मेरे सामने कुछ विचार आते हैं जिनमें 
में आपका हिस्सेदार हूँ । हम, शायद, यह सोचने में गलती न करें कि सरकार के साधन ती सीमित 
हे, पर सामुदायिक प्रयत्न और जन सहयोग के साधन अपार हैं और उनको इच्छानूसार, जिस रूप 
में चाहें संचालित व निर्देशित किया जा सकता है और उनका उपयोग किया जा सकता हे । एक 
ब्यापक स्तर पर इस क्षेत्र में प्रयत्न की छिन्न-भिन्नता के विरुद्ध मार्गदर्शन की अपेक्षा मेरे विचार में 
कुछ भी अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है। उन क्षेत्रों को अच्छे तरह पहचानने के लिए प्रयत्न करना चाहिए 
जिनमें स्वैच्छिक संस्थाएं और स्थानीय समुदाय अधिकतम योगदान कर सकती हे और उनका 
सबसे अच्छा परिणाम निकल सकता है । हमें इन पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और अन्य व 
सम्बद्ध क्षेत्रो को यथासम्भव समावेश करने के लिए छोड़ दिया जाए । 


) में विचार गोष्ठी के विचार के लिए यह सलाह दूंगा कि जिन अधिक महत्त्वपूर्ण मदों के 
ip लिए सामुदायिक प्रयत्न किए जाएं उन पर विशेष रूप से विचार-विमर्श किया जाए. 


8. शिक्षा के क्षेत्र में जिस मद में पहले ही विशेष प्रकार की तत्परता अपना ली है, वह है 
दस्तकारी व व्यावसायिक प्रशिक्षण देने ओर शुरू के चरण में ही पाट्यक्रम को तकनीकी आधार 
देने की आवश्यकता जिससे लड़के व लड़कियां अपने हाथ से काम करना सीखें, श्रम के महत्व को 
समझें और वे यह न समझें कि ऐसे समाज में हमारी कोई सत्त ही नहीं है जिसमें वैज्ञानिक व - 
टैक्नोलोजी सम्ब-्धी प्रगति कारीगरों के लिए नई मांग करती है और नए अवसर भी पैदा करती 

| है । इस समस्या का सामना विशेषकर, 11-14 आयु वर्ग के उन बच्चों के मामले में ठोस रूप 
में करना पड़ता है जो मिडिल स्कूल के बाद पढ़ता नहीं चाहते ! यदि उनको शिक्षा के अंश के 


रूप में कुछ न कुछ कारीगरी की शिक्षा पहले ही दी गई है तो उनको व्यवसाय में लगाने से पहले 
संक्षिप्त प्रशिक्षण पाठयक्रम के द्वारा शिक्षा दी जा सकती है । 


शिक्षा की वह पद्धति जो केवल पढ़ने लिखने और गणित' सिखाने तक सीमित है, निश्चित 

रूप से बच्चों को उस स्थिति में ले जाएगी जहां वे परम्परागत कला व दस्तकारी से संपर्क खो 
बैठते हे और उनकी दिलचस्पी भी नहीं रहती जिसे वे सामान्यतः अपने मां-बाप के साथ काम | 
करके उनसे ग्रहण करते है | इसलिए जव तक शिक्षा में दक्षता व व्यावसायिक आधार को लाग | 
करने के लिए जान बूझ कर प्रयत्न न किया जाए, तब तक जनता की साक्षरता का परिणाम । 
व्यापक रूप में बरोजगारी व आथिक असंतुलन होगा । | 
| 


CO -O SO 


में विचार करने के लिए यह सुझाव देना चाहता हुं कि शिक्षा के तकनीकी व व्यावसायिक 
आधार की इस मूल समस्या के प्रकार और महत्व के विषय में स्थानीय समुदायों में चेतना जगानी 


| 
| 
| 
| 
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चाहिए । इस समस्या का हल ढूंढने के लिए आयोजन व नीति स्तरों पर, निस्संदेह काफी चितन 
करना होगा, लेकिन प्रत्येक चरण में स्थानीय समुदायों का पूरा सहयोग न मिलें और वे भाग न लें, 
तो किसी भी समाधान के कार्यान्वयन में काफ़ी कठिनाई आएगी तथा उससे वांछित परिणाम नहीं 
निकलेंगे । 


9. इस सम्बन्ध में मेरे सामने एक अन्य वात आती है कि प्राथमिक व समाज-शिक्षा के क्षेत्र में 
सामुदायिक प्रयत्न करने के लिए उपयुक्त तकनीकें व पद्धतियां विकसित करने की आवश्यकता है । 
जन सहयोग सद्भावना का एक बड़ा भंडार है । लेकिन इसका पूरा फायदा उठाने के लिए और 
सर्वोत्तम परिणाम पाने के लिए यह आवश्यक है कि सही तकनीके व पद्धतियां अपनाई जाएं 
हमारे शिक्षा-कार्यक्रमो की आवश्यकताएं विभिन्न प्रकार की व मिली-जली हैं और स्थानीय 
समुदायों का सर्वाधिक लाभ शीघ्र उठाने के लिए सही तकनीकों व पद्धतियों को लाग करने के 
महत्व को ध्यान में रखना होगा । 


इस बात के विस्तार करने की मुझे आवश्यकता नहीं, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में बहत-सा 
अनुभव पहले से ही है और कुछ सवक सीखे गए हैं तथा इनके आधार पर विचार-गोष्ठी के लिए 
यह्‌ संभव होगा कि वह पद्धतियों के विषय में उन निष्कर्षो तक पहुँच सके जिनके द्वारा प्रयत्न 
सर्वाधिक लाभप्रद हो । 


10. हाल के वर्षो में आयोजन में जो दरव्यापी विकास , उनमें से एक है ग्राम, खंड 
व जिला-स्तरों पर पंचायतराज संस्थाओं की स्थापना । ये संस्थाएं, तत्वतः, छोटे ग्राम समदायों 
तक लोकतंत्र के विस्तार का प्रतिनिधित्व करती हैं । जहां तक शिक्षा कार्यक्रमों का सम्बन्ध 
इन संस्थाओं के महत्‌ कार्य का पर्यवेक्षण दो दृष्टियों से किया जा सकता है । एक ओर, इन संस्थाओं 
के सफल कार्य-संचालन के लिए यह आवश्यक है कि यथा सम्भव कम-से-कम समय में काफी संख्या 
में वयस्क लोग पढ़ने और लिखने में समर्थ हो जाएँ । दूसरी ओर, शिक्षा कार्यक्रमो के कार्यान्वयन 
में ये संस्थाएं बहुत अधिक योगदान दे सकती हैं । 


० पंचायत राज संस्थाओं के अलावा बहुत से स्वैच्छिक संगठन हैं जिन्होंने कई दशको से शिक्षा 
के क्षेत्र में काम किया है । इनमें से बहुत-सी संस्थाएं, जैसे भारत सेवक समाज, बहत से कार्यों को 
अपनाती हँ और शिक्षा के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी काम करती हैं, लेकिन उन्होंने सामान्यतः 
नि:स्वार्थ जन सेवा की परम्परा बनाई है । 


यह विचार गोष्ठी इस बात पर विचार कर सकती है कि शिक्षा कार्यक्रमों के लिए किस 
प्रकार इन संस्थाओं की सहायता ली जा सकती है । 


11. भारत में, शायद, सभी अन्य देशों की अपेक्षा अतीत के आकर्षण व भविष्य में जाने 
की लालसा में, स्थिरता व परिवर्तेन में परम्परा व नवीनता में तनाव है । जब कि इस बात से 
इनकार नहीं किया जा सकता हे कि परम्परा और दृष्टिकोण की अंतनिहित निरन्तरता एक राष्ट्र 
के रूप में हमारी अभिन्नता को सुरक्षित रखती है, आकस्मिक परिवर्तन के वित्ताशक प्रभावों से 
बचा सकती है, तो इसके अलावा आथिक प्रगति का अर्थ प्रगतिशील परिवर्तन है और इसके साथ- 
साथ जीवन के दृष्टिकोण व मूल्यों में कुछ परिवर्तन भी आएंगे । पिछले 10 वर्षों में इस प्रकार 
के विकास और इस परिवर्तन की मूल चेतना पर शिक्षा के प्रभाव से हम परिचित हुए हे प्रे 
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समुदाय को हमें योग देना चाहिए और इसके लिए काम करना चाहिए | यंह जन सहयोग का 
मूल तत्व है | 
19. मैं जानता हूं कि मैंने उस विषय के केवल कुछ पहलुओं का हवाला दिया है जिस पर 

अगले सप्ताह आपका ध्यान जमा रहेगा । जो काम आपने लिया है और जो विचार-विमर्श आप 

रेगे, यह शिक्षा के क्षेत्र मे आयोजन के भविष्य के लिए बहुत मूल्यवान होगा । मैं आपको | 
इसके लिए फिर धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस विचार-गोष्ठी में शामिल होने का 
अवसर दिया है। मुझे इस बात का विश्वास है कि आपके विचार-विमर्श से व्यावहारिक व लाभप्रद 
सुझाव मिल सकेंगे। में चाहता हूं कि यह विचार-गोष्ठी पूर्णत: सफल हो । 


जय हिन्द । 


n 
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3: मद्रास के शिक्षा व वित्त संत्री श्री एम० भक्तवत्सलस्‌ का ग्रध्यक्षीय भाषण 


(अगस्त 17, 1962) 
डा० खोसला, श्री नायर, श्री सुन्दरावदिवेलु, महिलाओ और सज्जनो ! 


सचमुच, मँ इस विचार गोष्ठी में शामिल हो कर बहुत खुश g, TI देश में अपने ढंग की 
पहली हे । वास्तव में यह एक अपूर्वं सम्मान और असाधारण रूप से विशेष कृपा है कि मुझे शिक्षा 
क्षेत्र म॑ जन सहयोग पर इस राष्ट्रीय विचार गोष्ठी की अध्यक्षता करने को कहा गया है । मुझे 
यह स्वीकार करना चाहिए कि मुझे यहां इस विचार गोष्ठी में कोई योगदान नहीं देना है, बल्कि 
इससे सीखना है । आप सबके पास प्रचुर अनुभव और बड़ा उत्साह है । इस विचार गोष्ठी को 
आरम्भ करने के लिए मैं केवल यहां खड़ा हुं और बोल रहा हं । प्रारम्भ में ही, मैं बिचार गोष्ठी 
प्रतिनिधियों और इसमें शामिल होने वालों का हादिक स्वागत करता हं, जो भारत के विभिन्न 
राज्यों से आए हूँ । वास्तव में, मे खुश हूं और मुझे गवं है कि शिक्षा में जनसहयोग पर इस पहली 
विचार गोष्ठी के लिए मद्रास को वार्तास्थल के लिए चुना गया है जैसा निदेशक महोदय ने संकेत 
दिया है कि शिक्षा-क्षेत में जन सहयोग को आंदोलित करने में हमें कुछ सफलता मिली थी और 
इस आदर के लिए मुझे योजना आयोग के प्रति अपना आभार प्रदर्शन करना चाहिए । वास्तव में 
योजना आयोग के सदस्य, शिक्षा अधिकारी डा० खोसला का हादिक स्वागत करते हुए मुझे 
अत्यन्त हषं है । वास्तव में, यह उनकी सज्जनता है कि वह इस विचार गोष्ठी का उद्घाटन करने 
के लिए इतनी दूर चलकर आए हे | निस्संदेह, वह अपनी विद्वता से इस विचार गोष्ठी को 
प्रोत्साहित करेंगे । शिक्षा प्रसार के विषय में लोगों में बहुत जागृति है । इस राज्य में जो 
परिस्थितियां हैं देश के अन्य भागों में भी वे हैं । इस राज्य में 300 की जनसंख्या से अधिक जन- 
संख्या वाला ऐसा कोई गांव नहीं है, जहां स्कूल न हो और बहुत से गांवों में एक से अधिक स्कल 
। पिछले 7 या 8 वर्षो में हमने 12,000 प्राथमिक स्कूल खोले हैं और इस राज्य में कार्यशील 
स्कूलों की कुल संख्या 28,000 है । लेकिन मुझे आपसे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि गांवों 
के लोग, यहां तक कि सुदूर गांवों के लोग भी अब प्राथमिक शिक्षा से संतुष्ट नहीं हैं । वे अच्छी 
तरह यह वात समझ गए हैं कि प्राथमिक शिक्षा एक आधार है और इसे बहुत मजबूत होना चाहिए 
यद्यपि आधार बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन केवल आधार पर रुके रहना लाभप्रद नहीं 
अच्छी प्रकार से डाली गई नींव पर शानदार भवन खड़ा होना चाहिए । इसलिए, इस राज्य में 
पिछले दो या तीन वर्षा में बच्चों को उच्चतर शिक्षा देने के लिए आश्चर्यजनक जागृति हुई है । 
चे यह समझ गए हैं कि चाहे हमारे बच्चे भविष्य में कुछ भी काम धन्धा अपनाएं, लेकिन उनको 
कम-से-कम सामान्य शिक्षा मिलनी ही चाहिए और हाई स्कूल की शिक्षा ही न्यूनतम सामान्य 
शिक्षा है जो प्रत्येक लड़के व लडकी को मिलनी ही चाहिए। इसे अब हर बच्चे के लिए न्यनतम 
शिक्षा मान लिया गया है । पहले हमारा लक्ष्य था कि हर गांव में एक प्राथमिक स्कल हो । अब 
लोग हाई स्कूल शिक्षा चाहते हैं दो तीन मील की दूरी पर भी हमें कुछ स्कूल खोलने पड़ हैं, 
यद्यपि हमने वित्तीय परिसीमाओं के आधार पर एक नियम बनाया है कि कोई भी स्कूल दुसरे 
स्कूल से 5 मील को दूरी से कम पर नहीं बनेगा | यह काम केवल ग्रामीणों के प्रतिनिधित्व के 


कारण नहीं हुआ है कि उनके पास हाई स्कूल हो, बल्कि वे आगे आए हैं और उन्होंने इस काम के 
15 
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आवश्यक भवन भी दिए हें । इसके अलावा उन्होंने सरकार द्वारा हाई स्कूलों की मंजूरी के 
लिए आवश्यक निधियां भी जमा कर ली हे । 

स्कूलों में ज्यादा बच्चों के नामांकन हुए हैं । तीसरी योजना के अन्तर्गत हमने जो लक्ष्य 
स्वयं वनाए थे, वे पूरे कर लिए है । न केवल लड़के, क या भी भारी संख्या म 
दाखिल हो रही हैं । मां-बाप में एक जागृति हुई है कि लड़कियों को केवल प्राथमिक स्तर तक ही 
न पढ़ाकर हाई स्कूल स्तर तक पढ़ाना चाहिए | हमारा लक्ष्य यह है कि शत प्रतिशत लड़के a 
लड़कियां स्कूलों में जायें और शिक्षा लें । हम उम्मीद कर रहे हैं कि तीसरी योजना के अंत 
से पहले यदि पूरा नहीं तो कम-से-कम 90 प्रतिशत तक का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। 


आप मुझसे इस बात पर सहमत होंगे, यदि हम उन लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करना 
चाहते हे, तो जन सहयोग की परम आवश्यकता है । हम कभी-कभी वित्तीय परिसीमाओं के कारण 
व्यय करने के लिए मजबूर होते हँ, लेकिन जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है हमें उससे कोई विद्वेष 
नहीं है । पिछले वित्त वर्ष में शिक्षा पर 23 करोड़ रुपये का व्यय हुआ था और इस वर्ष के बजट 
में, जो मैंने प्रस्तुत किया है आंकड़े 25 करोड़ रुपये के हैं। लेकिन केवल निधियां या सरकारी 


अधिकारी ही शत-प्रतिशत सफलता नहीं प्राप्त कर सकते । प्राथमिक रूप से जन सहयोग ही है 
जिससे हम शिक्षा में प्रगति कर सकते हैं, जो हम आगे करना चाहते है । मुझे आपको यह बताने 
में हषे है कि जन सहयोग केवल इस राज्य मे नहीं है, बल्कि सारे देश में है। लेकिन हमें इस 
प्रकार की जन सहयोग प्रवृत्ति को सुचारु रूप देना है। इसी विचार से योजना आयोग ने इस 
विचार गोष्ठी का आयोजन किया है । मुझे एक बार फिर आपकी ओर से और अपनी ओर से. 
योजना आयोग के प्रति अपना आभार प्रकट करना चाहिए कि उसने मद्रास में जन सहयोग 
पर यह विचार गोष्ठी आयोजित की है । 


कार्य-सूची बड़ी दिलचस्प है । आप देखेंगे कि यह कार्य-सूची इस दृष्टि से तैयार की गई है 
कि प्राथमिक व समाज शिक्षा के मामले में बहुत व्यापक क्षेत्र लिया जा सके । विचार गोष्ठी में 
विचार-विमर्श के मुख्य विषय इस प्रकार हैं:-- 
1. स्कूल के लिए सामुदायिक सहायता, 
2. स्कूल के बच्चों के लिए सामुदायिक सहायता, 
3. समाज शिक्षा के लिए सामुदायिक सहायता, 
4. सामुदायिक सहायता के संगठन सम्बन्धी पहलू । 
शिक्षा के विधान में, शायद प्राथमिक स्कूल सबसे अधिक अपेक्षित रहे हे । अभी तक 
अधिकांश प्राथमिक स्कूल टूटे-फूटे झोंपड़ों मे थे, जो स्कूल के बच्चों की अपेक्षा पशुओं के लिए 
अधिक उपयुक्त थे । कुछ स्कूलों के पास वाग और खेल-मैदान थे या उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य, 
सुविधा प्राप्त थी । जिन स्कूलों के पास अपनी इमारतें भी थीं, उनकी मरम्मत नहीं होती थी । 
जीर्ण छप्पर की छते, धूल भरे मिट्टी के दरवाजे, कालिख से भरी हुई दीवारें सामान्य रूप में देखने 
को मिलती थीं । कक्षा के कमरे में सर्वाधिक आवश्यक सामान या शिक्षा-सहायक सामग्री 
भी शायद ही मिल सकती थी । यहां तक कि ब्लैक बोर्ड भी, जो क्लास की सर्वाधिक प्राथमिक 
आवश्यकता है, अक्सर नहीं होता था। ऐसा भी होता था कि दीवार को काला करके जो श्यामपट 
बताया जाता था, उसका रंग उतर जाता था और हल्के काले व गंदे सफेद रंग का एक भद्दा रूप 
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वन जाता था । ये कमियां अंकित की गई और स्कूल इन्सपेक्टरों की कई पीढियो ने इसकी टीका 
टिप्पणी की । मुख्य अध्यापकों को तत्सम्वन्धी सलाह दी गई, रख रखाव के अनुदान में कटौती 
करने की चेतावनी व धमकी दी गई, लेकिन सव बेकार । यह स्पष्ट हो गया था कि इस स्थिति 
को काव्‌ में करने वाली ये सरकारी पद्धतियां विफल हो गई थीं । स्पष्टतः निजी या स्थानीय 
संस्था में से किसी के भी प्रबन्धकों के लिए यह असम्भव था कि स्कूलों की दशा को सुधारने के 
लिए साधन खोजे जाएं । राज्य सरकारों के लिए भी यह सम्भव नहीं था कि वे ऐसा काम अपने 
हाथ में लें जिसमें लम्बी सरकारी प्रक्रियाओं से गुजरने के अलावा विशाल धन राशि भी लगती हो । 
स्कूलों की कमियों को दूर करने के लिए, स्पष्ट, ही, कुछ अन्य तरीकों को काम में लाना था | 


खर्च में कमी करने की प्रक्रिया से यह स्पष्ट हो गया कि जो भी पद्धति अपनाई जाए वह ग्राम 
आत्म निर्भरता के गांधीवादी दृष्टिकोण के अनुरूप होनी चाहिए | जव तक परिस्थितियों को सुधा रने 
में मदद करने के लिए लोग स्वयं आगे नहीं आएंगे, तव तक हमारे स्कूलों को अच्छे शिक्षा-संस्थान 
बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। स्कूल भले ही प्राइवेट 
हो या स्थानीय संस्था का हो, यह समझा जाने लगा था कि वह प्रबंधक का हे । लोग यह महसूस 
नहीं करते थे कि बच्चों को स्कूल भेजने के अलावा भी स्कूल से उनका कुछ सम्बन्ध है । इसलिए 
पहली बात तो यह थी कि स्कल व जनता में श्रृखला स्थापित की जाए जिससे वे यह महसूस कर सके 
कि स्कूल केवल प्रबंधक का ही नहीं है, बल्कि उसमें वे स्वयं भी अत्यधिक दिलचस्पी ले सकते 
हैं। पहली वार यह कड़ी स्वैच्छिक मध्या ह्व भोजन स्कीम के द्वारा जुड़ गई, जव कि स्थानीय लोग 
आगे आए कि वे अपने साधनों में से अपने ग्राम स्कूल के गरीब बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था 
करेंगे । पहली बार, उन्होंने स्कूल के कामों में दिलचस्पी लेना शुरू किया । अब वे लोग अगले 
चरण के लिए तैयार हैं कि उनका सहयोग केवल निर्धन बच्चों के लिए न लिया जाय, बल्कि उस 
स्कल की बरी हालत, खराब भवन और आवश्यक सामान के अभाव के निराकरण में भी उनका 
सहयोग लिया जाए, जिस स्कल में उनके बच्चे पढ़ते हें । यह आशा करना युक्ति-संगत है कि जो 
स्थानीय लोग भूखे स्कूल बच्चों के लिए इतने उदार हो सकते है, वे अपने स्कूल को सुधारने के लिए 
योग देने में उतने ही उदार होंगे। परिणाम जो भी हो, पर प्रयत्न करना जरूरी है । 


इस इरादे को फरवरी 1958 में पहली बार प्रयोग के रूप में चिगलेपुट जिले के कदम्बाठुर 

खंड जैसे सीमित क्षेत्र मे कार्य रूप में लाया गया । इस खंड के लोगों ने इस क्षेत्र के सभी स्कूलों 

में मध्याल्ल भोजन स्कीम को गठित करने में विशेषता प्राप्त की थी । तब विभागीय अधिकारियों 

और उन स्कूलों के अध्यापकों ने स्कूलों की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण किया था । 

लोगों को इन आवश्यकताओं से परिचित करा दिया था और उनसे अपील की गई थी कि वे अपनी 
क्षमता के अनुसार इन आवश्यकताओं की पूति करें। सभी सम्बद्ध लोगों को यह जानकर आश्चयं 
हुआ कि इसकी प्रतिक्रिया सर्वाधिक आत्मस्फूर्त व उत्साहवर्धक हुई । इस प्रकार राज्य के इतिहास 
में पहली बार स्कल सुधार सम्मेलन शुरू हुआ जिसमें अध्यापक, जनता और दान दाता शामिल हुए 
और स्कूलों को उपहार दिए गए । स्कूलों की विभिन्न योजनाओं में सुधारों के लिए नकद दान 
भी दिए गए । इसकी शुरुआत उचित स्तर पर हुई। लेकिन शीघ्र ही यह बात दूरूढूर 
तक पूरे राज्य में फैल गई और स्कूल सुधार सम्मेलन बड़ी शीघ्रता के साथ बनने लगे और 
स्कलो को योगदान राज्य में देने में सभी क्षेत्र एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने लगे । 


जिन सुधारों के लिए लोग योगदान कर रहे हैं उनका क्षेत्र बहुत व्यापक है । उनमें से कुछ इस 
प्रकार है-स्कूल-भवनों का निर्माण, स्कूल के भवनों का बिजलीकरण, अध्यापकों के लिए 
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क्वाटेरो का निर्माण, शौचालयों का निर्माण, वर्तमान भवनों की मरम्मत और पुताई करना, 
मध्याह्नं भोजन, खेल के मैदान और बागबानी के लिए भूदान, मध्याह्न भोजन के लिए पकाने वाले 
बतंनों की सप्लाई, गरीब बच्चों को पोशाक की सप्लाई, पुस्तकालयों की व्यवस्था, क्लास के कमरे 
के लिए फर्नीचर, सामान व अध्यापन के लिए सहायक पदार्थों की सप्लाई, रात्रि-अध्ययन की 
व्यवस्था और आवश्यक बिजली की सप्लाई, हस्तकला के लिए सामान की सप्लाई और प्राथमिक 
सहायता के लिए सामान की सप्लाई । निस्संदेह सभी स्कूलों का इतना सौभाग्य नहीं होता कि 
उत्तके पास इत सभी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई हो पाये । फिर भी, इसके लिए यथासम्भव 
प्रयत्त किए जा रहे हैं कि इस स्कीम के अंतर्गत हर स्कूल में सफाई-सुविधाओं, पेयजल, इमारतों 
को पुताई, श्यामपटो पर रंग करने और बाल-पुस्तकालयों की मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था 
की जाए। अब तक 159 स्कूल सुधार परिषदें बन चुकी हैं, जिसके अंतर्गत 24, 367 स्कूल आते 
हैं। सुधार की जो स्कीम अपनाई गई है, वे कुल मिला कर 774 लाख रुपये की हैं। अब तक इनमें 
से 497 लाख रुपये के मूल्य की योजनाएं चालू की गई हैं । इन बहुत सी परिषदों में से इन दो 
परिषदों का विशेष उल्लेख किया जा सकता है-- (1) अप्रैल 1959 में ठेकुर में आयोजित स्कूल 
सुधार परिषद जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की और (2) 
अगस्त 1960 में वेलूर में आयोजित स्कूल सुधार परिषद जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन राष्ट्रपति 
डा० राजेन्द्र प्रसाद ने की । 


स्कूल सुधार आन्दोलन की एक सर्वाधिक विशेषता यह है कि इस उचित कार्य के लिए 
केवल धन-सम्पन्न लोग ही नहीं बल्कि गरीब लोग भी योग दे रहे हूँ | । जब कि अमीर लोगों के 
पास बहुत कुछ है, उसमें से थोड़ा देते हैं और गरीब लोग उसमें से देते हैं जिसकी उन्हें बहुत 
आवश्यकता ह्‌ | यहां कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं | मेलुर ताल्लुका में पूंजुथी गांव के श्री मुथ्‌ अम्बलम 
नामक किसान ने अपनी 1.84 एकड़ जमीन में से अपने गांव के स्कल को एक एकड़ जमीन उपहार 
मे दे दी । उत्तीरामे-रूर में श्रीमती बगियम्मल नामक एक गरीब द्श्ला महिला ने स्कूल में मध्याह्नं 
भोजन निधि के लिए खुशी से 5 रुपये का दान दिया । उसी परिषद में उच्चतर प्राथमिक स्कल 


a 


TS, उत्तीरामे-रूर की संवाहिका पूंगावनम अम्मल ने 10 रुपये के मामूली से वेतन में से स्कूल , 


भोजन निधि के लिए 5 रुपये दान दिया । बटलेगुंडू में प्राथमिक स्कूल बोर्ड के एक चपरासी श्री 
वलनेकर ने अपने स्कूल को 35 सेंटर भूमि दान मे दी । इस सम्मान सूची में नजरथ के श्री संतोष 
नादार का नाम भी है जिसने अपने स्कूल सुधार के लिए जमीन में दवी हई अपने जीवन की पूरी 
बचत दे दी थी, हालांकि यह केवल 9 आना थी । ; 


AE, आयोग द्वारा परिचालित कार्य-सूची की विज्ञप्ति से यह देखा गया है कि अन्य 

बहत राज्यों भी SON ` c ~ 

हु (> मे a के लिए भवनों के निर्माण के लिए स्थानीय समुदायों का सहयोग 

ou लता रहा हृ | कुछ राज्यों में स्कूल की इमारतों की मरम्मत करने और स्कलों 
ए सामान का व्यवस्था के लिए स्थानीय सहायता मिलती रही gi 


मध्याह्न भोजन स्कीम 
पतात म गरीब स्कूल बच्चो को दोपहर का भोजन देने के लिए स्वैच्छिक आधार पर 


aa En ता पहली बार गठित की गई थी । बहुत वर्षों तक प्राथमिक शिक्षा की ये विकट 
ए रही है--मामूली नामांकन, लापरवाह व भूखे शिष्य, साधारण कार्य-व्यापार, बर्बादी 
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और गतिरोध । लेकिन सिर्फ 1956 में यह महसूस किया गया था कि इन कारणों में से एक जब- 
देस्त कारण बच्चों का भूखा रहना था । यह वात जन शिक्षा निदेशक को स्कूलों के दौरे के समय 
वता दी गई थी | उन्होंने दो दयनीय दृश्य स्वयं देखे थे कि स्कूल की सभा में पेरिथंलमन्ना हाई 
स्कूल के दो छात्र बेहोश हो गए थे। जांच करने पर उन्हें मालूम हुआ कि ऐसा तो सभी स्कूलों 
में अक्सर होता है जिसका कारण यह है कि मध्याह्ल भोजन के बिना बहुत से गरीब छात्र भूखे ही 
रहते हैं । अन्य क्षेत्रों के दोरे से यह स्पष्ट हो गया कि इस प्रकार की परिस्थितियां सभी जिलों में 
मौजूद थीं। इस दयनीय स्थिति को किस प्रकार ठीक किया जाए । क्या यह सम्भव था कि 
स्कूलों में व्याप्त भूख को शांत करने के लिए जनता की सद्भावना व संहयोग लिया जाए । जिस 
देश में दान की विशेषकर अन्नदान जैसे सर्वाधिक प्राथमिक दान की दीर्घकालीन व सुदृढ़ परम्परा 
है, वहां यह बात कठिन नहीं हो सकती । आवश्यक बात यही थी कि दान के अंश को स्कूलों की 
ओर मोड़ दिया जाए । आखिरकार, इस देश में सर्वसम्मत स्वीकृत विचार यह था कि समुदाय 
में गरीब लोगों की जिम्मेदारी सम्पन्न लोगों पर है। इसलिए, जब यह बात समुदाय के सामने 
रखी गई कि वे लोग स्कूल में भूखों मरते हुए बच्चों का ध्यान रखें तो उन्हें अनुकूल पाया 
गया । हर जगह लोगों ने तत्काल इस ओर ध्यान दिया । नकद रूप में और अन्य रूप में बहुत 
से उपहार आए और मध्याह्न भोजन की स्कीम एक स्कूल के वाद दूसरे स्कूल में अपनाई गई 
जिसे केवल जनता के स्वैच्छिक उपहारों के आधार पर शुरू किया गया था । यह आंदोलन 
जुलाई 1956 में शुरू किया गया था | सरकार द्वारा प्रोत्साहन पाकर एक साल के अंदर ही इसने 
शीघ्र प्रगति कर ली। तब सरकार इस स्कीम की सहायता करने के लिए इस शतं पर तैयार हो 
गई कि यदि स्थानीय जनता कुल खर्चे का 40 प्रतिशत उठा सके तो सरकार 60 प्रतिशत व्यय 
उठाएगी । तब से अब तक इस मध्याह्ल भोजन स्कीम ने इतनी प्रगति की है कि इस स्कीम से 
लगभग 27,000 प्राथमिक स्कूलों के 13. 18 लाख बच्चों को फायदा हो रहा है | 
सुफ्त वस्त्र योजना 

लोगों में गरीबी इतनी अधिक है कि केवल मुफ्त मध्याह्न भोजन इसके लिए काफ़ी नहीं था 
कि स्कूल न आने वाले सभी बच्चे स्कूल में जाने लगें । यदि बच्चों को स्कूल जाना है तो उनके 
पास अच्छे कपड़े भी होने चाहिएं । लड़कियों के नामांकन के साथ तो उचित कपड़ों का अभाव 
एक बहुत बड़ा कारण है । लड़के तंगी में अपर्याप्त व फटे-पुराने कपड़ों में भी जा सकते हैँ, लेकिन 
हमारी जनता में शालीनता की ऐसी सुदृढ़ परम्परा है कि गरीब-से-गरीब लड़की भी ठीक-ठीक 
कपड़े पहने बिना स्कूल नहीं जा सकती | इसलिए, यह बात स्पष्ट हो गई कि मुफ्त मध्याह्न भोजन 
के अलावा यह आवश्यक हो गया कि बच्चों को स्कूल मे आकृष्ट करने के लिए गरीब बच्चों को 
मुफ्त कपड़े दिए जाएं। एक बार फिर जनता की दानशीलता से अपील की गई और एक बार फिर 
स्कूल के गरीब बच्चों को मुफ्त वस्त्र देने के लिए उन्होंने उतना ही जोश दिखाया । इसमें और आगे 
परिष्कार हुआ जिसके अनुसार यह तय किया गया कि इसमें इस तरह सुधार किया जाए कि इन 
मुफ्त कपड़ों में एक रूपता रहे और बह्‌ इस प्रकार कि लड़कों के लिए'नीला निकर, सफेद कमीज 
और लड़कियों के लिए नीली स्कर्ट व सफेद ब्लाउज़ हो । इससे विशेष बात यह हुई कि पूरे स्कूल 
में सभी छात्रों की पोशाक में एक रूपता आ गई। अब तक 5 लाख से अधिक बच्चो के लिए समुदाय 
द्वारा कम-से-कम एक पोशाक मुफ्त दी गई है जिसकी लागत 28 लाख रुपये हे । मुफ्त परेशाक का 
उपहार देना प्रत्येक स्कूल सुधार परिषद्‌ का सामान्य काम है । किताबें व स्लेटे भी समुदाय 
द्वारा प्रदत्त दान की महत्वपूर्ण मदें हैं जो स्कूल सुधार कार्यक्रम के अंग के रूप मे है। कोई स्कूल 
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सुधार परिषद्‌ तब तक पूर्ण नहीं है, जव तक कि वह हर स्कूल के लिये बालोपयोगी किताबों 
के छोटे-से पुस्कालय का उपहार न दे | 


मद्रास ने नामांकन के मामले में बहुत अच्छा रिकार्ड स्थापित किया हे । 1961-62 
में 4. 8 लाख बच्चों का नामांकन हुआ, जव कि योजना का लक्ष्य केवल > लाख था । यह कार्य 
विभिन्न नामांकन आंदोलनों, मध्याह्न भोजन, मुफ्त किताबों व स्लेटों और मुफ्त पोशाकों के 
प्रोत्साहन से हो सका था जिसका आयोजन स्थानीय जनता वह अन्य विभागों के अधिकारियों 
के सहयोग से हुआ था । नामांकन के लिए लोगों को उकसाने के लिए जो तरीके अपनाए गए 
वे इस प्रकार हैं: 


इश्तहार, सिनेमा स्लाइडों का प्रदर्शन, परचे, समय-समय पर अभिभावकों की गोष्ठियों और 
अध्यापकों द्वारा घर-घर जाना । इसके अलावा कुछ जिलों में यह प्रोत्साहन भी दिया गया कि उस 
अध्यापक संगठन को शील्ड प्रदान की जाय जिसने स्कूल-आयु के सर्वाधिक बच्चों का नांमाकन 
किया हो । सामान्यतः ये शील्डे स्थानीय लोगों द्वारा उपहार के रूप में दी जाती हैं । 
विद्याथियों की उपस्थिति, सामान्यतः स्कूल का दायित्व है । अध्यापकों से यह आशा को 
जाती है कि वे उन लड़कों के घरों पर जाएं जो नियमित रूप से नहीं आते हैं । कुछ स्कूलों में 
उपस्थिति के लिए शील्ड जारी की है, जो जनता द्वारा उपहार के रूप में दी जाती है। यह शील्ड 
मासिक रूप में उस कक्षा को दी जाती है जिसकी उपस्थिति सर्वाधिक होती है । 


दस्तकारी सिखाने के लिए समुदाय की मदद इन रूपों में होती हे--वाग व फार्मो के लिए 
भूमि का उपहार, औजारों व दस्तकारी सामान का उपहार, जो स्कूल सुधार कार्यक्रम के अंग के 
रूप में दिए जाते हैं । 


खेल-मेदान व स्कूल वाटिका के लिए स्कूल सुधार कार्यक्रम के अंग के रूप में समुदाय द्वारा 
भूमि दान दी जाती है । खेल, त्यौहारों और स्वतन्त्रता दिवस व गणतन्त्र दिवस जैसे राष्ट्रीय 
महत्व के स्कूल उत्सवों को मनाने में स्थानीय समुदाय भी मदद देता है । वे इन उत्सवों को मनाने 
में केवल सहायता ही नहीं करते, बल्कि रुपया व सामान देते हैं और कभी-कभी बच्चों को मिठाई 
भी बांटते | 
स्वस्थ पेय जल रखने के लिए बर्तनो की सप्लाई, सफाई सुविधाओं की व्यवस्था, प्राथमिक 
उपचार बक्सों और स्वास्थ्य सेवा के लिए सामुदायिक सहायता मिलती है । स्कूल के बच्चों 
मेस्वैच्छिक स्वच्छता आन्दोलन की शुरुआत हो गई है । स्थानीय समुदाय साबुन की कुछ 
टिकियां, कुछ तौलिये, कंघे और दर्पण भी देते हैं। जैसे ही बच्चे स्कूल में पहुंचते हैं, वे अपने 


x 


पैर व मुंह धोते हँ, अपने बाल काढते हे और अपनी कक्षाओं में जाने व बैठने से पहले चुस्त 
दिखाई देते हैं | 

यह रिपोर्ट दी गई है कि कई अन्य राज्यों में भी मुख्यतः प्रचार, सम्मेलनों, प्रेस ओर रेडियो 

के द्वारा नामांकन आंदोलन हो रहे हैं । जहां तक मध्याह्ल भोजन का सम्बन्ध है, आन्ध्र प्रदेश, 

उड़ीसा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश जैसे कई अन्य राज्यों में सीमित स्तर 

पर स्कीम का गठन शुरू हो गया है, जब कि केरल में पूरे राज्य के लिए यह स्कीम है। इसके 

अतिरिक्त, विहार और पांडिचेरी स्कूल के गरीब बच्चों को मुफ्त पोशाक देने के लिए सामुदायिक 
मदद प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं | 
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समाज-शिक्षा 


1954-55 में चालू समाज (वयस्क) शिक्षा की संशोधित स्कीम के अनुसार सरकार द्वारा 
वयस्क शिक्षा का प्रयत्न राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों तक सीमित 
था। इस पाठ्यक्रम में दाखला 8-18 आयु वर्ग तक सीमित है। राज्य में 1,500 वयस्क शिक्षा 
स्कल हैं । प्राथमिक स्कल के अध्यापकों को वयस्क शिक्षा कार्य के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित 
किया जाता है और दस रुपये मासिक विशेष भत्ता दिया जाता है । समुदाय इस योजना में कोई 
योगदान नहीं देता । अक्सर स्कूल और कालिज अपने समाज सेवा संघों क्री गतिविधियों के रूप में 
शिक्षा कार्य को अपनाते हैं । 


अन्य राज्यों में से महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां ग्राम शिक्षण मोहिम नामक दिलचस्प 
प्रयोग किया गया है । इस स्कीम का यह लक्ष्य है कि कम-से-कम संभावित समय में समस्त गांव 
शिक्षित हो जाएं । एक अन्य महत्वपूर्ण प्रयोग उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है जहाँ ग्राम- 
वासी निःशुल्क घूमती-फिरती पुस्तकालय सेवा चलाने के लिए 2 रुपये प्रति ग्राम देते हैँ । 
राजस्थान ने एक स्कीम अपनाई है जिसके अनुसार प्राथमिक स्कूल अध्यापकों ने अतिरिक्त वेतन 
के विना ही स्वेच्छा से वयस्क शिक्षा-कार्य अपना लिया है । 


मद्रास में सहायता प्राप्त पुस्तकालयों को सरकारी अनुदान के अलावा स्थानीय सामुदायिक 
चन्दे पर भी काफी हद तक निर्भर रहना पड़ता है । स्थानीय पुस्तकालय अधिकरण के अंतर्गत 
वहुत से शाखा पुस्तकालयों के लिए समुदाय द्वारा विना किराये की इमारतें दी जाती हैं । किताबें 
भी जनता के द्वारा उपहार के रूप में दी जाती हे । 
पंचायतों का कार्य 

हाल ही के सरकारी आदेश के द्वारा, मद्रास में पंचायतें मध्याह्न भोजन स्कीम को सहायता 
देने में समर्थ हो गई हैं और पंचायत अध्यक्ष को मध्याह्न भोजन समिति का अध्यक्ष बताया गया 
है। शिक्षा के लिए सामुदायिक सहायता के गठन में पंचायत संगठन व खंड-कर्मचारियों का प्रभाव 
बहुत कुछ इस वात पर निर्भर करेगा कि जनता का विश्वास किस हद तक मिल सकता है। उपागम 
का तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है । मैं गांवों के लोगों से भी अपील करता रहा हूं कि वे आगे 
आएं और हर गांव में कम-से-कम 5 एकड़ का भूदान दिया जाए जिससे मध्याह्नं भोजन आन्दोलन 
को स्थायी तौर पर कायम रखा जा सके । जनता में इसकी अनुक्रिया शुरू हो गई है । 


ara भोजन स्कीम व स्कूल सुधार स्कीम दोनों ही स्थानीय समितियों द्वारा चलाई 
जाती हैं जिनका राष्ट्र या राज्य के गैर-सरकारी समाज सेवा संगठनों से कोई सम्बन्ध नहीं 
है । ये समितियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं और इस बात की आवश्यकता है कि इनको 
जनता, पंचायतों और विभागों की सक्रिय सहायता द्वारा प्रोत्साहित किया जाए । 


स्कूलों की सामुदायिक सहायता के गठन के लिए स्कूल अध्यापक मुख्य होता है | जहां 
भी वह अच्छा होता है, स्कूल व बच्चों में दिलचस्पी रखता है और जनता का विश्वास पा लेता है 
तो इसके परिणाम असाधारण होते हैं। स्कूलों व बच्चों के सुधार के लिए जो भी स्कीम बनाई 
जाती है वह अंतिम रूप से स्कूल अध्यापक द्वारा ही कार्यान्वित की जाए । इसलिए, Ag आवश्यक 
है कि उपयुक्त वेतन स्तर, नौकरी की सुरक्षा, पेंशन-प्रोविडेन्य फंड व बीमा की तीन लाभ 
वाली स्कीम, उसके बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा आदि के द्वारा उसकी मानसिक स्थिति 
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को उच्च स्तर पर कायम रखा जाए । इसी की व्यवस्था हम इस राज्य में करना चाहते हैं । मे उस 
तरीके पर विशेष रूप से वल देना चाहता हुं जिससे अध्यापक प्रोत्साहित हो सके । 


मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि अन्य राज्यों में शिक्षा के क्षेत्र में जन सहयोग पाने के ऐसे ही 
दृष्टिकोण हैँ । यह विचार गोष्ठी देश के सरकारी अधिकारियों व गैर-सरकारी लोगों के विचारों 
व अनुभवों के विनिमय में सहायक होगी जिन्होंने हमारे बच्चों के निर्माण का काम अपने हाथ 
में लिया है ताकि वे राष्ट्र के पुननिर्माण में अपना उचित योग दे सके । मैं जरूर उम्मीद करता é 
कि इस विचार गोष्ठी मैं आप लोग दिलचस्प, शिक्षाप्रद और लाभप्रद विचार-विमर्श करेंगे जिससे 
हम लोग जनता की सर्वाधिक समाज सेवा करने के लिए आगे बढ़ सकें । 


महिलाओ और सज्जनो, मैने शुरू में कहा था कि मैं तो यहां पर इस विचार गोष्ठी से 
सीखने के लिए आया हूं । मैं निजी तौर पर बहुत चाहता था कि आपके वीच में रहूं, लेकिन 
पूर्वे-व्यस्तताओं के कारण इस विचार गोष्ठी की आगे अध्यक्षता करने में मजबूर हूं । A आपसे 
इस वात के लिए क्षमा मांगता हूं कि बाहर के अपरिहार्य कार्य के कारण मैं इस विचार गोष्ठी की 
पुरी कार्यवाही में न रह सकूंगा । इसलिए, मैंने समाजकार्य की अग्रदूत श्रीमती कलबवाला 
जादव, जो न केवल इस राज्य में वल्कि समस्त देश में परिचित @ मुझे विश्वास है, आप भी 
जानते होंगे- से प्रार्थना की है कि वह मेरी अनुपस्थिति में इस विचार गोष्ठी में अध्यक्ष के आसन 
पर विराजमान हों और उन्होंने इस विचार गोष्ठी की अध्यक्षता स्वीकार करने की कृपा की है । 
मुझे विश्वास है कि आपको मेरी अपेक्षा अधिक योग्य अध्यक्ष मिल गया हू । 


में चाहता हूँ कि यह विचार गोष्ठी हर तरह से सफल हो । 
जय हिन्द । 
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4. 17 अगस्त, 1962 को आयोजित पहले दिन के अधिवेशन 
के विचार-विमर्श का सारांश 


17 अगस्त, 1962 की विचार गोष्ठी के प्रात:कालीन अधिवेशन में मुख्यतः ये कार्य-मदें 
थीं-- मद्रास के शिक्षा मंत्री के अध्यक्षीय विचार और योजना आयोग के सदस्य (शिक्षा) का 
उद्घाटन भाषण । मद्रास के शिक्षा मंत्री ने अपने अध्यक्षीय भाषण में मध्याह्ल भोजन, सामान 
की व्यवस्था, भूमि, इमारत, स्टेशनरी आदि के लिए जन सहयोग के क्षेत्र ' में राज्य द्वारा किए 
गए कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत को और उसके महत्व पर बल दिया। योजना आयोग के सदस्य 
(शिक्षा) ने इस विचार गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में जन सहयोग के कार्य 
पर बल दिया और जन सहयोग को संचालित करने में मद्रास सरकार व अन्य राज्य सरकारों 
के अग्रगामी कार्य की प्रशंसा की । 

मध्याल्वोत्तर अधिवेशन में सामान्य विचार-विमर्श हुआ जिसमें सभी राज्य सरकारों| 
संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया । जन सहयोग से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों की 
प्रगति और सामने आई हुई कठिनाइयों पर विचार-विमर्श हुआ | विचार-विमशे से जो महत्व 
पूर्ण बातें सामने आई, वे संक्षेप में इस प्रकार है :-- 

(1) बच्चों को मध्याह्न भोजन व दूध के पाउडर की सहायता प्रदान करने के लिए 
यूरोप को अमरीकी हुंडी की सहकारिता”, “संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय बाल- 
संकटकालीन निधि' और अन्य संस्थाएं हें । यह सहायता किसी भी समय बंद हो 
सकती है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उपाय अपनाने थे कि इस प्रकार 
के कार्यक्रमों के लिए जन सहयोग उपलब्ध है, जो बिना रुके, लगातार व आवर्ती 
आधार पर मिल सके । 

(2) कुछ राज्यों में, मध्याह्न भोजन से सम्बन्धित कार्यक्रमों के गठन में और अन्य 
गतिविधियों के लिए जन सहयोग पाने में अध्यापकों को बहुत समय लगता है 
और उनका शिक्षा-कार्यक्रम प्रभावित होता है । स्थानीय समुदाय को यह दायित्व 
सीधे रूप में लेना होता था जिससे अध्यापक के मुख्य काम में सहायता मिलती 
है। 

(3) जन सहयोग किस हद तक और कितना किया जाए इसमें एक राज्य से दूसरे राज्य 
में और हर राज्य के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विभिन्नता थी जो वहां के आथिक 
व शिक्षा-स्तर पर आधारित थी | जब कि कुछ क्षेत्रों में स्थानीय प्रयत्न को 
प्रभावित करने वाली अपील की अच्छी अनुक्रिया हुई, तो दूसरे क्षेत्रों में, जो अपेक्षा- 
कृत अधिक पिछड़े हुए थे, उसे प्रोत्साहन नहीं मिला । 

(4) कुछ राज्यों में, काफी मात्रा में जन सहयोग मिल रहा था और राज्य सरकारों के 
लिए यह मुश्किल था कि निधियों को पुरा करने के लिए उनसे चन्दा लिया जाए । 

(5) जहां तक नामांकन आन्दोलनों का सम्बन्ध है, लगभग सभी राज्यों का अनुभव 
आशाओं से परे है, लेकिन मध्याह्न भोजन, स्कूल-पोशाक और इमारतों के निर्माण 


के सम्बन्ध में जो उपलब्धि हुई, वह सामान्यतः अच्छी नहीं थी । 
23 
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(6) बड़े पहाडी क्षेत्रों और विखरी हुई जनसंख्या वाले राज्यों में स्वैच्छिक आधार पर 
मध्याक्न भोजन कार्यक्रम के आयोजन करने, स्कूलों के लिए सामान और बच्चों 
के लिए पोशाक इकट्ठी करने में परम्परागत कठिनाइयां आई । 

(7) हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ क्षेत्रों में स्कूलों में फलों के बाग और फार्म लगाकर 
स्कूलों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं जिससे विकास व 
रख-रखाव के लिए आवर्ती आधार पर साधन उपलब्ध हो जाते हें । 

(8) केवल नई इमारतों के निर्माण के लिए जन सहयोग काफी नहीं था और समुदाय 
पुरानी व नई इमारतों को रखने व मरम्मत कराने के लिए आगे आए जिससे 
| एक बार निमित सम्पदा अनावश्यक रूप से बेकार न हो जाए | 
(9) विशेषकर शिक्षा के उद्देश्यों के लिए स्थानीय कराधान को लागू करने की 
समस्या का बड़े ध्यानपूर्वक सामना करना था जिससे जन सहयोग इसे बुरी तरह 
प्रभावित न करे । 

(10) अध्यापकों की भविष्य निधि से ऋण लेकर स्कूल की इमारतों के निर्माण के लिए 
साधन खोजे जाएं इसके लिए महाराष्ट्र व गुजरात सरकारों ने जो प्रयोग किए हैं 
उनके विस्तारपूर्वक अध्ययन की आवश्यकता है । 

(11) सभी स्तरों पर उपयुक्त और ईमानदार नेतृत्व मिल जाए तो सुदृढ़ आधार पर 
अधिकाधिक स्थानीय मदद बहुत दूर तक मिल सकेगी | 

(12) पंचायत समितियों के पास प्राथमिक स्कूलों के चले जाने से राज्य में जन सहयोग 

| ; को अधिकाधिक गति मिल रही थी । 
i (13) स्थानीय सहायता जुटाने में अध्यापक के कार्य पर बल दिया गया और अंतिम 
विश्लेषण में इस बात का उल्लेख किया गया कि अध्यापक की साधन-सम्पन्नता, 
॥ निष्ठा की भावना और आदर्श ही के द्वारा अधिकतम जनता का काफ़ी आगे 
| तक सहयोग प्राप्त किया जा सकता है । इस बात का आश्वासन दिलाना हैकि 
उसे अच्छा काम मिले और उसका वेतन-स्तर व सेवा की शत्ते काफ़ी आकर्षक 
हों | 
अ यह तय किया गया कि कार्य-सूची की उन विभिन्न मदो पर निम्न चार दलों द्वारा विचार- 
विमर्श किया जाए, जो मदें भाग लेने वालों के लिए प्रचारित कर दी गई थीं । 
दल 1 : स्कूलों के लिए जन सहयोग । 
दल 2 : स्कूल के बच्चों के लिए जन सहयोग । 
दल 3 : समाज शिक्षा के लिए जन सहयोग । 
दल 4 : जन सहयोग के संगठन सम्बन्धी पहलू । 


यह निर्धारित किया गया था कि ये चार दल 18 व 22 अगस्त 1962 को सुबह 10 बजे 
गोष्ठी के लिए निर्धारित जगहों पर मिलेंगे । 
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5. दलों की गोष्ठियों के संक्षिप्त रिकार्ड | 
(18 व 22 अगस्त, 1962 को आयोजित) 
दल 1-स्कूलों के लिए जन सहयोग 


उपस्थित सदस्य 


1. डा० एन० रामलाल, आन्ध्र प्रदेश ; 0 . अध्यक्ष 
2. श्री Ao आर प्रसाद, विहार मे . सदस्य 
3. श्री एस० ए० सुन्दरराजन, मद्रास ; हु : i 
4. श्री वी० सी० सिरियक, केरल . 5 र २ if 
5. श्री जी० डी० सलुंखे, महाराष्ट्र . ५ ४ | ii 
6. श्री पी० एम० नदगोदा, मैसुर . À 4 > 
7. श्री एन० नायक, उडीसा is 
8. श्री श्याम मनोहर मिश्र, उत्तर प्रदेश 5 0 ; ही) 
9. श्री सालिगराम तेजता, हिमाचल प्रदेश . a छ 7 
10. श्री आर० एम० धार, नागालेंड . à ५ हे i 
11. श्री ए० जोशुआ, पांडिचेरी  . ; ८ र ” 
12. श्री प्रेमचन्द मरकंडा, पंजाब . र र A 
13. श्रीमती जे० दाक्षायणी अम्मां*, केरल . ; i 


14. श्रीमती निर्मला गोकंड, सेवा संघ, मद्रास ८ 

15. श्रीमती मंदा कृष्ण मूत |, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन . 

16. श्री बी० डी० पांडे*, सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सह- 
कारिता मंत्रालय : » 


17. श्री आर० एस० उप्पल, योजना आयोग . . सचिव 


निदेशक (शिक्षा) और राष्ट्रीय विकास गोष्ठी के सचिव श्री Sto पी० नायर भी दल | 


गोष्ठियों में शामिल हुए । 


दल ने यह महसूस किया कि जो भी सिफारिशें की गई हे, हो सकता है वे समस्त देश में लागू 
नहों। 


*केवल 22 अगस्त को शामिल हुए । 
{केवल 18 अगस्त को शामिल हुए । 
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1. स्कूल की इसारतों व खेल के मेदानों के लिए भूमि 
स्कल की इमारत, कर्मचारियों के लिए क्वार्टर, खेल के मैदान और स्कूल फार्मो के लिए 
आवश्यक भूमि की निम्नतम सीमा का जो सुझाव दिया है, वह्‌ इस प्रकार a 


स्कूल में संख्या 


आवश्यक न्यूनतम 


क्षेत्र 
40 या उससे कम « 1 एकड़ 
40 से 80 डेढ़ एकड़ 
80 से 120 2 से 3 एकड़ 
160 से 240 एकड़ 3 से 4 एकड़ 
240 से 320 4 से 5 एकड़ 
320 से 400 5 से 6 एकड़ 


इस न्यूनतम भूमि का केवल सुझाव दिया गया और पहाड़ी क्षेत्रों व घने बसे हुए क्षेत्रों में इस 
पर बल देने की आवश्यकता नहीं, जहां भूमि उपलब्ध नहीं है । 


(2) 


स्कूल के लिए निम्नलिखित साधनों से भूमि प्राप्त की जा सकती है:-- 


(क) अलंग-अलग आदमियों सें दान, 
(ख) न्यासों और धमंदायों से दान, 


(ग) 


(घ) 


गांवों में भूमि की चकबंदी करते समय सर्वाधिक प्रमुखता शिक्षा की आवश्यकताओं 
को दी जाए और काफी भूमि स्कूलों के लिए निर्धारित की जाए, 

शिक्षा विभाग निधि बनाई जाए जिसके लिए नकद रुपये किस्म या श्रम के रूप 
में लोगों से दान लिया जाए और इस निधि का इस्तेमाल, यथावश्यक रूप में, 
स्कूल की इमारत के लिए भूमि लेने और उस पर निर्माण के लिए किया जा 
सकता है, 


इस प्रकार की इज़ाजत' दी जाए कि सांस्कृतिक या अन्य गतिविधियों के द्वारा | 


निधियों के लिए धन इकट्ठा किया जाए, 


यदि आवश्यक हो तो भूमि-अभिग्रहण की प्रक्रिया संकटकालीन नियमों को लागू 


करके होनी चाहिए, 
उपर्युक्त पद्धतियों को सभी शिक्षा संस्थाओं पर लागू करना चाहिए, भले ही प्रबंध 


किसी का हो। बस, शते यह होगी कि इस प्रकार भूमि या सम्पदा का अभिग्रहण 


निधि के द्वारा किया जाए और इसका प्रयोग केवल शिक्षा के लिए होना चाहिए, 


| 
| 
| 
| 


जिसके लिए इसका अभिग्रहण किया गया है । यदि कोई शिक्षा संस्थान बंद होः | 


जाए तो इस भूमि व सम्पदा पर उपर्युक्त निधि का स्वामित्व हो जाएगा, 


ग्राम क्षेत्रों में नकद, किस्म या श्रम के रूप मे दान को इकट्टा करने का काम 


पंचायतों की शिक्षा-समितियों, पंचायत समितियों या जिला परिषदों या तदर्थ 
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समितियों को, जैसी स्थिति हो, सौंपा जा सकता है जहां इस प्रकार की 
समितियां न हों, वहां शिक्षा-समितियां बनाई जा सकती हैं । शहरी क्षेत्रों में इस 
काम को करने के लिए अभिभावक संस्था बनाई जा सकती है । ये संस्थाएं 
स्युनिरिपैलिटियों और निजी संगठनों के सहयोग से काम कर सकती हैं 

(ट) जिन शहरी और उपनगर क्षेत्रों में सरकार या सहकारी समितियां या कारखानों 
या ऐसे ही अन्य संगठन के द्वारा नई बस्तियां विकसित हो रही हे, उन्हें केवल इस 
क्षेत्र में शिक्षा कार्यों के लिए काफी भूमि ही नहीं देनी चाहिए, बल्कि इमारतों के 
निर्माण और साधन की व्यवस्था आदि के लिए शिक्षा विकास निधि में योग देना 
चाहिए, 


(5) विशेषकर शहरी क्षेत्रों में, यदि सरकार या म्युनिसिपैलिटी द्वारा अधिकृत खुली 
भूमि उपलब्ध है तो उसे शिक्षा विभाग के साथ परामश के बिना हस्तांतरित 
नहीं किया जा सकता और न बेचा जा सकता है । शिक्षा की आवश्यकताओं को 
सर्वाधिक प्राथमिकता दी जा रही है 


~ 
al 
Ww 


शहरी क्षेत्रों मे खेल के मैदानो की कमी होती है, इसलिए उपलब्ध खुली जगहों 
या खेल के मैदानों को एक साथ कर दिया जाए और यथासंभव अधिकाधिक 
स्कूलों के लिए उपलब्ध कराया जाए, 

(ढ) कस्बो के भावी तीव्र विस्तार और नए Heat के विकास की दृष्टि से ऐसे क्षेत्रों की 
महानगर योजनाओं को चाहिए कि वे उस क्षेत्र की शिक्षा आवश्यकताओं के 
लिए पर्याप्त भूमि प्रदान करें । 


2. स्कूल की इमारतें और उनकी मरम्मत 


(3) राज्य सरकारें बर्तमान परम्परा के अनुसार स्कूल की इमारतों के निर्माण के लिए 

सहायता देता जारी रख सकती हे । विशेषकर पिछड़े हुए क्षेत्रों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा (परि- 

> शिष्ट) पर राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी द्वारा सुझाए गए समीकरण के सिद्धान्त को अपनाया जा सकता 
है। 

(4) दान-दाताओं को इस बात की छूट होनी चाहिए कि यदि वे चाहें तो प्रदत्त धन राशि 
के अनुसार किसी कमरे, खंड या स्कूल पर उनका नाम दे दिया जाए। 

(5) इस बात की सिफारिश की गई है कि भविष्य निधि की धन राशि का उपयोग स्थानीय 
संस्थाओं को स्कूल की इमारत बनाने के लिए ऋण देकर किया जाए। 

(6) जहां कहीं विस्तार अधिकारी (इंजीनियरी) उपलब्ध हैं उन्हें चाहिए कि वे केवल 
पंचायत समितियों व जिला परिषदों को पथःप्रदर्शन और तकनीकी सलाह ही न दें, बल्कि इमारतों 
के निर्माण व प्रमुख मरम्मतों के सम्बन्ध में सहायता प्राप्त स्कूलों को भी वह सलाह दी जाए । 
जहां ऐसे विस्तार अधिकारी न हों, वहां यह काम स्थानीय संस्थाओं के इंजीनियरों या सार्वजनिक 
निर्माण विभाग के इंजीनियरों द्वारा अतिरिक्त लागत के बिना ही कराया जा सकता है। 

(7) दान के संबंध में प्रलेख आदि को सुनिश्चित करने की पद्धतियों को विकसित किया 


जा सकता है | 
M13PC/64—3 
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(8) यह सिफारिश की गई है कि सभी राज्य सरकारें स्कूलों के लिए विभिन्न प्रकार 
व आकार के डिजाइन तैयार करें और उनको प्रचारित कर्‌ जिससे तकनीकी सलाह और 
मार्गदर्शन की आवश्यकता को कम किया जाए 
(9) स्कूल की छोटी-मोटी मरम्मत आर वाषिक रख-रखाव का दायित्व तो शिक्षा- 
समिति पर होना चाहिए, जो अध्यापकों, छात्रों और स्थानीय समुदाय को मदद स होगा । 


3. स्कूलों के लिए सामान और पढ़ाने में सहायक सामग्री 
(10) कुछ मूलभूत सामान (जिनकी सूची शिक्षा विभाग द्वारा तैयार को जाएगी ) 
के अलावा, जो राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किया जा सकता है, स्कूलों के लिए सभी अतिरिक्त 
सामान का दायित्व समाज पर आता हे । 
| (11) वर्तमान परम्परा के अनुसार सम्भावनाओं के रूप में राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त | 
सहायता के अलावा रख-रखाव, मरम्मत और स्थानांतरण का दायित्व स्कूल समाज पर होना | 
चाहिए और उसकी सहायता स्थानीय समाज द्वारा की जानी चाहिए । | 
(12) यह भी अध्यापक के कर्तव्यों का एक अंग माना जाना चाहिए कि वह इस प्रकार 
की सहायता प्राप्त करने के लिए शिक्षा समिति के सदस्यो के साथ समाज तक पहुंच सके । मद्रास 
राज्य की तरह ही स्कूल सुधार परिषदें आयोजित की जाएं । इस क्षेत्र में अध्यापकों के काम को 
स्वीकृति दी जाए और उन राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों से अध्यापकों को ले लिया जाए जहां ऐसे 
| कार्यक्रमों पर सफलतापूर्वक काम हो रहा है | 
| (13) जहाँ तक सम्भव हो, प्राथमिक स्कूलों के लिए स्थानीय सामान के क्रय करने की | 
iol we होनी चाहिए | | 


 . ...... | 
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अनुबन्ध 
स्कूल की इमारतों का निर्माण 


अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर राष्ट्रीय विचार गोष्ठी द्वारा की गई सिफारिशें 
(दिल्ली, जनवरी 23--फरवरी 9, 1961) 


स्रोत: शिक्षा प्रकाशन मंत्रालय, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर राष्ट्रीय विचार गोष्ठी-- 
पृ12 1 


यह मान लिया गया था कि यह समस्या अपने रूप में इतनी बडी है कि निकट भविष्य में 
सभी राज्यों के लिए वर्तमान स्कूलो या अनिवार्य कार्यक्रम के अंतर्गत खोले गए नए स्कूलों के लिए 
आवश्यक इमारतों को व्यवस्था करना सम्भव नहीं होगा । यह अनुमान लगाया गया था कि पुराने 
व नए स्कूलों के लिए इमारतों पर, मोटे तौर पर कुल 330 करोड़ रुपये की लागत आएगी । 
इसलिए सर्वसम्मति से यह मान लिया गया था कि अब वह समय आ गया हे जब कि स्कल की 
इमारतों का व्यवस्था का दायित्व स्वयं ग्राम समुदाय पर पुरी तरह डाल दिया जाए, अन्यथा 
निकट भविष्य में इस मांग को पुरा करने को कोई गुंजाइश नहीं है । इस संदर्भ में पंजाब राज्य 
का उदाहरण प्रस्तुत किया गया, जहां सरकार ने अपनी तीसरी योजना में स्कूल की इमारतों के 
लिए कोई निधि नहीं रखी है । वहां स्वयं समाज को ही सब कुछ करना होता है आर वतमान व 
नए स्कूलों के लिए इमारतों की व्यवस्था करना भी उनका ही काम है। यह महसूस किया गया था 
कि इस उदाहरण को कहीं भी अपनाया जा सकता है और इस काम को करने के लिए समाज 
स कहा जा सकता S । राज्य सरकार स्थानीय समाज की सहायक अनदान से मदद कर सकती है 
जिसे समीकरण के सिद्धान्त पर दिया जा सकता है, अर्थात्‌ अधिक धनी समुदाय अधिक धन राशि 
दे सकते हें और अधिक गरीब समुदाय राज्य से अधिक सहायता पा सकते हें राज्य के निर्धन 


० Mal को भी यह छूट है कि वे नकद या किस्म के रूप में कुछ दें । 
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दल 2: बच्चों के लिए जन सहयोग 


उपस्थित सदस्य | PAS | 
1. श्री एस० एम० अहमद, बिहार ३ | 


2. श्री आर० एस० सेनापति, उडीसा सदस्य 
| 3. श्री ब्रह्मचारी कृष्णकमल, पश्चिमी बंगाल . न A na | 

4, श्री ए० समद, जम्मू व कश्मीर > | 

5. श्री बी० सिन्हा, त्रिपुरा : : ; Soe 

6. श्री आर० के० सिंह, मणिपुर : ॥ ह k 3 

7. श्री वी० रामचन्द्रन, AA F 

8. श्री जफर सैफुल्ला, मैसूर म ४ [ ठँ मा 

9. श्रीवी० एस० MAS, FIT - | : यमल, 

10. श्री टी० पी० तिवारी, उत्तर प्रदेश : é की 

11. श्री के० वैंकट सुब्रमण्यम, मद्रास . $ १ Mone 

12. श्री टी० एन० धर, योजना आयोग 5 : , सचिव 
li | निदेशक (शिक्षा) और राष्ट्रीय विचार गोष्ठी के सचिव श्री डी० पी० नायर ने भी दल 
p की गोप्टियों में भाग लिया । 


विभिन्न मदों के सम्बन्ध में दल के द्वारा जो प्रमुख निष्कर्ष निकाले गए, उनको निम्नलिखित 
परिच्छेदों में संक्षेप में दिया गया है:-- 
f 1. छात्र नामांकन आन्दोलनो का संगठन 
hy | 1. दल ने विस्तार कार्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में नामांकन आन्दोलन को जारी रखने | 
| और प्राथमिक शिक्षा में सुधार करने की बात की न केवल हिमायत की, बल्कि इस सम्बन्ध में | 
| सक्रिय सहयोग के लिए काफी अधिक उपाय करने की अत्यन्त आवश्यकता और स्थानीय समुदाय 
की सहायता की भी हिमायत की । 


Tal 
| 2. नामांकन आन्दोलनों के वर्तमान संगठन सम्बन्धी पद्धति के पर्यवेक्षण में दल ने पूरी 
H 


~ 


तरह से निम्नलिखित तत्वों पर विचार किया जिसने नामांकन आन्दोलनों के प्रभाव को कम कर | 
दिया हैः-- | 


1) जनता को गरीबी, 

2) घर पर और खेतों में अभिभावकों द्वारा बच्चों का उपयोग, 

3) विशेषकर लड़कियों की शिक्षा के सम्बन्ध में अज्ञानता व समाज के पूर्वाग्रह 
4) 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
भावी नागरिकों की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में प्राथमिक शिक्षा के महत्व | 
पर्‌ विश्वास न होना, | 


( 
( 
( 
( 
30 
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बच्चों के नामांकन के लिए अधिकारियों व गैर-अधिकारियों की ओर से सच्ची 
दिलचस्पी की कमी, 

सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय का न होना, 

स्कूल के आसपास की घटिया परिस्थितियां और अनाकर्षक परिवेश, 

स्कूल की समय-सारणी के निर्माण में ग्राम-जनता की सामयिक व स्थानीय 
आवश्यकताओं पर विचार करने से इनकार करना, 

निरीक्षण और पर्यवेक्षण अभिकरणों की अक्षमता, 

लक्ष्यों को निर्धारित करने में सही सांख्यिकीय आंकड़ों में अशुद्धि और या 
अनुपलब्धता | 


दल ने यह समझ लिया था कि सामान्य रूप से प्रगति के मार्ग में पूर्वोक्त कठिताइयों पर काबू 

पाने के लिए उचित प्रयत्न करने होंगे, इसलिए कुछ सर्वाधिक बड़ी कठिनाइयों को दूर करने में 

स्थानीय समाज के सक्रिय सहयोग पर विशेष बल दिया जाए । इस सम्बन्ध में दल ने निम्न- 
लिखित ठोस कदम उठाने की अत्यावश्यकता की ओर संकेत किया:-- 

(क) विभिन्न राज्यों में नामांकन आन्दोलन के संगठन-सम्बन्धी तंत्र को इस रूप में 


(ग) 


~ 


चाल रखा जाए कि उन्हें प्रभावशाली और सफल बनाने के लिए प्रमुख दायित्व 
को ग्राम समाज स्वयं अपनाए। इसका अर्थ यह होगा कि आन्दोलन को आयोजना 
के बिल्कूल शरू से ही समाज को विश्वास में लिया जाए और न केवल कार्यक्रम 
के कार्यान्वयन के साथ सम्बद्ध किया जाए, वल्कि उसके निर्माण करने आर 
कार्यरूप में परिणत करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए 
स्कल और सामदायिक विकास विभाग में और अधिक समन्वय के खाता को खोज 
निकालने की आवश्यकता की जांच की गई । इस संदर्भ में यह महसुस किया गया 
था कि नामांकन आन्दोलन कार्यक्रम के सम्बन्ध में ग्राम सेविकाओं व मुखिया 
सेविकाओं को निश्चित कार्य सौंपने से लड़कों व लड़कियों के नामांकन में जो 
बरी तरह से असमानता है, वह आगे चल कर खत्म हो जाएगी । लड़कियों के 
सम्बन्ध में नामांकन आन्दोलनों के गठन के लिए समाज कल्याण विभाग और 
संगठनों में सहयोग किया जा सकता है । 
दल ने समझ लिया है कि समाज में इस प्रकार की धारणा पदा करना चाहिए 
कि उनकी सतत सहायता व संरक्षण से ग्राम प्राइमरी स्कूल समाज का उन्नत 
करने के स्रोत हो सकते हैं। ये स्कूल गांवों के सच्चे संरक्षक है और उनका उप- 
योगिता को सक्रिय सहायता से बढ़ाया जा सकता है । 'बिना दायित्व के अधिकार 
नहीं' इस सुद॒ढ़ प्रशासनिक उद्देश्य को दुहराते हुए यह महसूस किया गया था कि 
पाठयक्रम बनाना, निरीक्षण, परीक्षा यथावश्यक अनुशासनात्मक कारवाई के 
शिक्षा सम्बन्धी काम का दायित्व तो शिक्षा-विभाग पर ही रहेगा । स्कूल 
के कल्याण और प्रगति को प्रभावित करने वाले सभी गैर-शिक्षा सम्बन्धी मामलों 
में ग्राम समाज अधिक महत्वपूर्ण काम कर सकता था । 
ग्राम-स्तर पर एक स्कूल सुधार समिति बनाई जा सकती हे । समिति के विधान्‌ 
और उसके कार्यकाल का निर्धारण राज्य सरकार करगा | 
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मफ्त किताबें, स्टेशनरी और मुफ्त पोशाक तथा नामांकन आन्दो- 
लनों आदि के संगठन पर खर्च करने के लिए हर स्कूल में एक विशेष निधि बनाई 
जा सकती है । इस निधि का संचालन स्कूल-सुधार समिति के द्वारा होगा जिसमें 
स्थानीय लोग अलग-अलग या सामूहिक रूप से दान दग और सरकार का आरसे 
आर्थिक सहायता दी जाएगी । 

(च) स्कूल-भवन, स्कूल सामान आदि की व्यवस्था के लिए ग्राम-समाज द्वारा जा दान 
अब तक किया गया, उसका पर्यवेक्षण हुआ आर यह मससूस किया गया कि 
अधिकांश राज्यों में यह प्रशंसनीय रहा है, फिर भी इन दिशाओं में अधिकाधिक 
सक्रिय दिलचस्पी रखने के लिए ग्राम समाज को प्रोत्साहित किया जा सकता हैं । 
नामांकन आन्दोलन शुरू करने से पहले स्कूल की इमारत मे एक या दा कमर 
बढ़ाने और जहां स्कूल नहीं हैं वहां अस्थायी इमारत देने के लिए प्रारम्भिक 

| > प्रयत्न पहले ही करने चाहिएं 

(छ) स्कूल समय सारिणी का पूर्ण कठोरता से पालन एक एसा तत्व है जो अब तक 

` नामांकन आन्दोलतों की निष्फलता के लिए जिम्मेदार रहा है और जिसने प्राथ- 
भिक स्तर पर अपव्यय की स्थिति को एक तरफ से बढ़ा दिया है। दल का यह राय 
थी कि प्राथमिक स्कल में काम के घंटे कुछ इस तरह रखे जा सकते ह जा स्थानीय 
आवश्यकताओं के अनुकल हों और यह काम स्थानीय समुदाय के निकटतम 
परामर्श से किया जा सकता है । इसी प्रकार, सामयिक तत्वों को भी ध्यान म 
रखना होगा और इसी के अनुरूप स्कूल को समय सारिणी को रखना होगा । 

| (ज) नामांकन आन्दोलनों के संगठन के पर्यवेक्षण के समय यह देखा गया था कि राज्य 
df व जिला स्तर पर तो इस आन्दोलन को प्रभावशाली बनाने के लिए उपयुक्‍त 

"शि प्रयत्न हो रहे थे । लेकिन खंड व ग्राम-स्तर पर अपेक्षाकृत अव्यवस्थित, विना 
किसी पद्धति, विना किसी क्रम के और अपर्याप्त प्रयत्न हो रहे थे । इस वात की 
सिफारिश की गई थी कि ग्राम-स्तर पर नामांकन आन्दोलन का संचालन व्यापक 
आधार पर करना होगा, इसलिए स्थानीय समाज व ग्रामवासियो को शुरूसे ही 
इस मामले में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए । 

(a) नामांकन आन्दोलन के संगठन के सम्बन्ध में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा (परिशिष्ट) 
के विषय में पहली राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में जो सिफारिशें की गई थीं उनका 
पर्यवेक्षण किया गया और पहले की सिफारिशों पर पुनः बल देते हुए यह निष्कर्ष 
निकाला गया था कि नामांकन आन्दोलन को संगठन से सम्बन्धित सभी मामलों में 
हर कदम पर स्थानीय समुदाय के अधिकाधिक सम्पर्क की आवश्यकता थी । 

(ज) नामांकन आन्दोलन के लिए सुरक्षित निधियों को पंचायत समितियों के द्वारा 
पचायत स्तर पर स्कूल समिति या खंड स्तर पर ऐसे ही अन्य अभिकरणों को 
सौंप दिया जाए। इस तरह के स्पष्ट संकेत दिए जाएं कि कार्यक्रम के सफल कार्या- 
न्वयन के लिए किस तरह व्यय किया जाए और किस हद तक स्थानीय योगदान 
व सहभागिता की आशा की जाती हे । समिति ऐसे लोगों को शामिल करे जिनमें 
नेतृत्व गुण हों, जो सभी ग्रामवासियों का सहयोग ले सकें, स्कल जाने योग्य उम्र 

के बच्चों के नामांकन के लिए घर-घर जा सकें और हर हालत में स्कल 


(ङ) मध्याह्न भोजन, 
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भेजने के लिए मां-बाप को राजी कर सकें | यह बात खास तौर पर लड़कियों 
के नामांकन के लिए आवश्यक है और उन क्षेत्रों में भी जहां लोग अपेक्षाकृत 
अधिक पिछड़े हुए हैं । 


(ट) नामांकन आन्दोलन के शुरू होने के बाद स्थानीय समुदाय को चाहिए कि वह 
योजनावद्ध स्थानीय जनगणना के द्वारा सही सांख्यिकी आंकड़े इकट्टा करने का 
प्रवन्ध करे और 6-1 1 आयु-वर्ग के बच्चों की पुरी सूची अलग-अलग तैयार करनी 
होगी जिनका नामांकन अभी होना हे । नामांकन आन्दोलन के अंत में, उपलब्ध 
सफलता के निर्धारण व अनुमान करने में स्थति की जांच की जाए । 


2. उपस्थिति को नियमित रखना 


3. दल ने इस तथ्य पर संतोष प्रकट किया कि विभिन्न राज्यों में चालू नामांकन आन्दोलनों 
के परिणामस्वरूप सभी राज्यों में व्यावहारिक रूप से 6-11 के आयु-वर्ग के लड़कों व लड़कियों 
के नामांकन में अपूर्व वृद्धि हुई । दल की यह धारणा थी कि प्राथमिक स्कूलों को व्यवस्थित करने 
वाली स्थिरता व अपव्यय की युग पुरानी बीमारी अव भी जारी है । इस वात पर सब सहमत थे 
कि स्कूलों में बच्चों का नामांकन जितना महत्वपूर्ण है, उन्हें वहां बनाये रखना भी उतना ही 
महत्वपूर्णं है । सर्वसम्मति से यह सिफारिश की गई थी कि अपव्यय की बचाने के लिए 
प्राथमिक स्कूल की शक्ति को उन्नत बनाना आवश्यक है । स्कूल को और अधिक तत्पर व आकर्षक 
बनाने के लिए आसपास के वातावरण, भवन और अन्य उपकरणों में ही सुधार न किए जाएं बल्कि 
स्कूल के जीवन और कक्षा की शिक्षा को भी उन्नत किया जाएं । कुछ सर्वाधिक आवश्यक व 
उपयुक्त सुविधाएं भी स्कूल को प्रदान की जाएं जिससे छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिये प्रोत्साहित 
हो सकें, इतना ही नहीं, वे स्कूल को घर का एक शानदार परिशिष्ट समझें । इस व्यय के लिए 
स्थानीय समुदाय और ग्रामवासियों की ओर सें संयुक्त व सतत प्रयत्न की आवश्यकता है, इतना 
ही नहीं, इसमें भाग लेने वाले सभी नागरिकों का विशेष महत्व है । जो विशिष्ट सिफारिशें की 

गई हूं, वे इस प्रकार हैं:-- 


(क) स्कूल सुधार समिति को सर्वाधिक उचित सुविधाएं प्रदान करनी चाहिएं जिससे 
छात्रों की उपस्थिति नियमित हो सके । 

(ख) स्कूल समिति को चाहिए कि वह छात्रों के विलम्ब से आने और न आने के मामलों 
की जांच करे और उनके कारण मालूम करे । यह काम विशेषरूप में सहायक सिद्ध 
होगा, यदि स्कल समिति के सदस्य घर-घर जाकर उन बच्चों के माता-पिता व 
अभिभावकों से सीधे सम्पर्क स्थापित करें, जिनको अनियमित रहने की आदत पड़ 
गई है या देर से आते हैं, या जिन्होंने स्कूल जाना बन्द कर दिया है। वे अभिभावकों 
को समझाएं कि वे अपने बच्चों को ठीक समय पर भेजने का दायित्व लें । 

(ग) जो बच्चे हर रोज हाजिर रहते हैं, उन्हें समुदाय द्वारा उपयुक्त पुरस्कार दिया जाना 
चाहिए । समिति उन अध्यापकों की प्रशंसा करे जो उपस्थिति को नियमित 
करने में सहायता करते हैं । इसके विपरीत, जिन स्कूलों में बहुत कम उपस्थिति 
रहती है या जहां अपव्यय बढ़ता जाता है । इसका कुछ दायित्व अध्यापकों पर 
होती है । 
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(घ) स्कूल समिति को समय-समय पर स्कूल के रजिस्टरों की जांच करनी चाहिए 
ताकि यह देखा जा सके कि इसके इन्दराज ठीक है या नहीं । निरीक्षण अधिकारी 
को आकस्मिक जांच करनी चाहिए ताकि उपस्थिति को नियमित बनाया जा सके 
और उपस्थिति रजिस्टर को सही व विश्वनीय बनाया जा सके । 

(ङ) हर स्कूल में अध्यापक-अभिभावक संस्था होनी चाहिए जो अभिभावकों को 
समझाए कि वे अपने बच्चों को ठीक समय पर स्कूल भेजें, इतना ही नहीं, अपव्यय 
को रोकने और गतिरोध को दूर करने में उचित व सक्रिय दिलचस्पी लें । 

(च) अध्यापकों की नियमित उपस्थिति पर भी विचार किया गया । छात्रों की मामूली 
उपस्थिति की आंशिक जिम्मेदारी उन पर है । यह महसूस किया गया था कि 
स्थानीय समुदाय को प्रोत्साहित किया जाए कि वे अध्यापकों के रहने के लिए 
जगह प्रदान करें, जहां क्वार्टर या किराये के मकान उपलब्ध न हों, इससे यह 
हो सकेगा कि अध्यापक नियमित रूप से स्कूल में हाजिर रहेंगे और इससे छात्रों 
की उपस्थिति समय पर और नियमित हो सकेगी । 

(छ) निरीक्षण अधिकारी को चाहिए कि वह स्कूल सुधार समिति के सदस्यों के साथ 
स्कूल में उपस्थिति व अन्य कार्यक्रमों से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार-विमर्श 
करे और उनसे सक्रिय सुझाव मांगे । 


3. शिल्प-शिक्षा का संगठन 


4. शिल्प-शिक्षा के संगठन के लिए स्थानीय साधनों को संचालित करने के लिए विभिन्न 
राज्यों में शीघ्र सर्वेक्षण के प्रयत्न किए गए और यह निष्कर्ष, निकाला गया था कि इस प्रकार के 
प्रयत्नो के क्षेत्र को और अधिक विस्तृत करना होगा । विभिन्न राज्यों में शिल्प-शिक्षा की स्थिति 
पर विचार किया गया और यह निष्कर्ष निकाला गया कि प्राथमिक स्कूलो में सर्वसाधारण शिल्प 
य थः-कातना और बुनना, बागबानी, कृषि, कागज और काडंबोर्ड का काम, मिट्टी की मूर्ति 
बनाना, चटाई बनाना, साबुन बताना, लकड़ी का काम आदि । यह महसूस किया गया था कि 

इन शिल्पों व अन्य णिल्पो को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए काफी हृद तक सामुदायिक 
सहायता को गतिशील वनाना मुश्किल न होगा । i 


5. वच्चे के भौतिक, मानसिक, नेतिक और भावात्मक व्यक्तित्व के विकास में शिल्प के 
महत्व पर विचार किया गया था और निष्कर्ष यह था कि शिल्प की शिक्षा के गठन के लिए साम- 
दायिक साधनों को और अधिक पूर्णरूप में व निश्चित पद्धति के रूप में संचालित किया जाए और 
यह भी कि स्कूलों में शिल्प की शिक्षा को प्रभावशाली बनाने में जो रकावटें हैं, उनको भी द्र 
किया जाए । स्कूलो में शिल्प के गठन में सबसे बड़ी रुकावटे इस प्रकार है:-- 

(1) शिल्प की शिक्षा-सम्बन्धी क्षमता के विषय में भ्रांति और मूल्यांकन का अभाव, 
(2) प्रशिक्षित कर्मचारियों की अपर्याप्तता, 
(3) स्कूलों मे शिल्प-उपकरण का प्रभाव (जिसमें कृषि कार्यों के लिए अपर्याप्त भूमि 
भी शामिल है ), 4 
(4) स्थान का अभाव, खासकर उपयुक्त शिल्पशाला का, 
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कच्चे माल का अभाव या कभी-कभी उसके संभरण में विलम्ब, 
विद्यार्थियों द्वारा उत्पादित माल के विक्रय की कठिनाइयां, 

स्कूलों में शिल्प की शिक्षा के प्रति जन साधारण की ओर से जोश की कमी, 
स्कूलों में निरीक्षण, पर्यवेक्षण और सुधार के लिए अपर्याप्त कर्मचारी । 


यह महसूस किया गया कि इन सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह समिति 
बहुमूल्य सलाह देगी और सहायता करेगी । स्थानीय सहायता से शिल्प की शिक्षा के प्रभावशाली 


(क) 


(ख) 


गठन के लिए सुझाए गए विशिष्ट उपाय निम्नलिखित है:-- 


समुदाय के स्थानीय नेता माता-पिता व अभिभावकों को शिल्प-शिक्षा का महत्व 
वता सकते हे और इस प्रकार इस संबंध में फैली हुई गलत लोक-धारणाओं को 
कम कर सकते हे | 

समुदाय को चाहिए कि वह पुराने और नए शिल्प की तकनीकी दक्षता छात्रों व 
अध्यापकों को सिखाने के लिए स्थानीय शिल्पकारों से अंशकालिक आधार पर 
सम्पर्क स्थापित करें। इन शिल्पकारों को जो थोड़ा सा पारिश्रमिक दिया जायगा, 


A 


उस खर्च को स्थानीय समाज ही उठाएगा । 


सामान्यत: कच्चा माल छात्रों को खरीदना होता है, इसलिए दल ने यह महसूस 
किया कि स्थानीय समाज गरीब बच्चों को मुफ्त कच्चा माल दें । शिल्प का चयन 
सामान्यतः स्थानीय वातावरण की उपयुक्तता के आधार पर किया गया था, 
इसलिए समुदाय के लिए यह कोई मुश्किल बात नहीं थी कि वह स्कूल के लिए 
कपास, बीज आदि कच्चा माल मुफ्त दे । 
स्कूल के बच्चे अंशकालिक आधार पर अपने सामान व औजारों का प्रयोग तो 
करेंगे ही, इसके अतिरिक्त स्थानीय लोगों को प्रोत्साहित किया जा सकता है 
कि वे स्कूलों को कुछ सेट प्रदान करें । इसके साथ-साथ कारीगर लोग भी पुराने 
और खराब शिल्प सामान की मुफ्त या कम पैसो पर मरम्मत करके स्कूल की 
मदद कर सकते हे | 
स्कूल के छात्रों और अध्यापकों को यह छूट मिलनी चाहिए कि वे स्थानीय शिल्प- 
कारों व कृषकों को शालाओं और खेतों को देखें, बल्कि उनके साथ काम भी करें । 
इस प्रकार, स्थानीय शालाएं व कृषिफार्म शिल्प-प्रयोगशालाओं का काम कर सकते 
Z| 
अध्यापकों को शिल्प-कारीगरी का प्रशिक्षण देने और शिह्प-सामान की मरम्मत 
करने का प्रशिक्षण देने के लिए पंचायत समिति को खंड-स्तर पर कर्मशाला का 
गठन करना चाहिए और उसका खर्चे उठाना चाहिए | 
शिल्प सिखाने की शिक्षा-सम्बन्धी उपयोगिता के प्रति लोगो को विश्वास दिलाने 
के लिए स्कूल-शिल्प के अध्यापकों व पर्यवेक्षकों को चाहिए कि वे लोगों को शिल्प 
से परिचित कराएं, यह शिल्प बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करता है । इससे 
यह होगा कि स्कूलों में शिल्प की शिक्षा के प्रति जो पूर्वाग्रह लोगों मे बेठा हुआ है, 
वह दूर हो जायगा । 
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4. सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों का संगठन 

7. इस बात पर सहमति थी कि स्कूलों में साधारण व सर्वाधिक लाभप्रद सह-पाट्यक्रम 
गतिविधियों के गठन के लिए समाज से काफ़ी सहायता लेना मुश्किल न होगा । कार्य संचालन 
qa में निहित सुझावों का सामान्य रूप में समर्थन करते हुए दल ने यह निष्कर्ष निकाला था कि 
स्थानीय लोग यथासंभव भूमि-अभिग्रहण, सामग्री संकलन और स्थानीय प्रतिभा का सहयोग 
उपलब्ध कराने के मामलों में स्कूल की मदद कर सकते हैं । विशेष रूप से ये उपाय सुझाए गए 
थेः— 

(क) ग्राम-समुदाय को चाहिए कि वह पास के हाई स्कूलों के व्यायाम-प्रशिक्षकों से 
सम्पर्क स्थापित करें कि वे प्राथमिक स्कूलों में खेलों और शारीरिक शिक्षा की 
गतिविधियों के गठन में मार्गदर्शन HL । हाई स्कूलों के अध्यापक समय-समय पर 
प्राथमिक स्कूलों का दौरा कर सकते हैं और गतिविधियों की व्यवस्था करके 
उनकी मदद कर सकते हैं । हाई स्कूल अध्यापक का सफर खर्च व अन्य खर्च 
ग्राम समुदाय को ही उठाना होगा । 

(ख) स्थानीय स्कूलों में सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों का गठन करने के लिए लोगों को 
प्रोत्साहित करने की दृष्टि से ग्राम समुदाय को चाहिए कि वह ग्राम-समूह में 
प्रतियोगी संगठन बनाने के लिए निधियों की व्यवस्था करे । 

(ग) स्थानीय समुदाय, विशेषरूप से, श्रमदान, स्वच्छता आन्दोलन, ग्राम-पर्व, 
संस्थापना दिवस, राष्ट्रीय नेताओं व वीरों की वर्षगांठ का ग्रायोजन करने के लिए 
स्कूल की मदद कर सकता है, यह मदद धन देकर और सक्रिय भाग लेकर की जा 
सकती है । 

(घ) सह-पाठ्थक्रम का उद्देश्य यह है कि छात्र के चरित्र का निर्माण हो और व्यक्तित्व 
का विकास हो । अत्यधिक अनुपयुक्त गृह प्रभावों के कारण अक्सर, ये लोग कुंठित 
हो जाते हैं । स्थानीय समुदाय गांव के परिवारों को कष्ट देने वाले नैतिक और 
आध्यात्मिक रोगों का निदान करने के लिए बहुत कुछ कर सकता है जिससे 
सह-पाठ्यक्रम कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में वे लोग स्कूल के साथ सहयोग कर 
सके । 


5. मुफ्त किताबों और स्टेशनरी की व्यवस्था 


8. दल का यह दृष्टिकोण था कि जिन क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा चालू की गई थी, वहां 
यह आवश्यक था कि विशेष कर गरीबों के बच्चों को मुफ्त किताबें व स्टेशनरी दी जाए | 
मुफ्त किताब और स्टेशनरी स्थूल आधार पर स्कूल से उन 25 प्रतिशत बच्चों को दी जाएगी 
जो समाज के निर्धन वर्ग से लिए गए हे । सीमित साधनों वाले राज्य के लिए यह सम्भव 
नहीं था कि वह पुरा खर्चा उठाए इसलिए स्थानीय लोगों को चाहिए कि वे सरकारी साधनों की 
व्यवस्था में सहायता देने के लिए आगे आएं | जिन राज्यों में पाठ्य-पुस्तकों का राष्ट्रीय- 
करण कर दिया गया है और जिसके परिणामस्वरूप किताबें काफ़ी सस्ती हो गई हे, वहां छात्रों 
को विशेष कर सबसे अधिक गरीब छात्रों के लिए मुफ्त किताबों की व्यवस्था आसानी से की जा 
सकती है । उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह्‌ निष्कर्ष निकाला गया था कि पहली त्र दूसरी 


o .. | 
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कक्षा मे बच्चे को औसतन 3 रुपये की किताबें व स्टेशनरी हर साल खरीदनी होंगी । यदि 
पाठय-पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, तो लागत काफी कम हो जाएगी । सामान्यतः 
अधिकांश बच्चों के माता-पिता यह खर्चा उठाएंगे, गरीव बच्चों की मदद स्थानीय समाज कर सकता 
है । दल ने निम्नलिखित सिफारिशे कीं:-- | 


(क) सर्वाधिक गरीब और जरूरतमन्द बच्चों के लिए किताबें व स्टेशनरी खरीदने 
का खर्चा स्थानीय स्कूल समिति को देना चाहिए । इसके लिए समिति को अभि- 
भावको की संही आय जानना चाहिए । 


(ख) गरीव बच्चों के लिए किताबें व स्टेशनरी खरीदने, मध्याह्ल भोजन की व्यवस्था, 
नामांकन आन्दोलनों आदि के लिए स्कूल में एक विशेष निधि खोली जाए, जिसका 
सुझाव उप-खंड 5 के पैरा 3 में दिया गया है | 


(ग) किताबों की उम्र को बढ़ाने के लिए दल ने यह सुझाव दिया कि पहली से पांचवीं 
कक्षा के लिए किताबें आसानी से स्कूल में ही रखी जाएं और हर रोज स्कूल में 
छात्रों को पढ़ने के लिए दी जाएं । जिन राज्यों में पाठ्य-पुस्तको के प्रकाशन 
का राष्ट्रीयकरण हो गया था, वहां सरकार गरीब बच्चों को मुफ्त किताबें देगी । 

6. मध्याह्नं भोजन 
9. प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और सुधार में सर्वाधिक मूल निर्णायक तत्व के रूप में 
मध्याह्न भोजन के महत्व के विषय में सब लोग पूर्णत: एक मत थे और यह स्वीकार किया गया था 
कि नामांकन आन्दोलन में सफलता पाने तथा प्राथमिक स्तर पर अपव्यय को कम करने के लिए यह 
अकेला सब से बड़ा तत्व है । 
10. मध्याह्ल भोजन प्रदान करने के विषय में भारत के विभिन्न राज्यों में जो अब तक 
हुई है, उसका सर्वेक्षण किया गया और मद्रास राज्य ने जो अग्रदूत के रूप में प्रयत्न किए, 
उनकी प्रशंसा की गई, दल ने मध्याह्न भोजन के लिए अत्यधिक व्यापक सहायता की विशेष प्रशंसा 
की है, जिसे उन्होंने मद्रास राज्य के विभिन्न भागों की यात्रा के दौरान स्वयं देखा था। यह निष्कर्ष 
निकाला गया कि मध्याह्न भोजन की सुनिश्चित व्यवस्था के लिए अन्य राज्यों में बिना विशेष 
कठिनाई के कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए जाएं जो मद्रास में उठाए गए थे । 


11. मध्याह्न भोजन की व्यवस्था के लिए स्थानीय साधनों को गतिशील बनाने के सम्बन्ध 
में निष्कर्ष इस प्रकार हैं:-- 

(क) जहां तक इसके संगठन का सम्बन्ध है, यह महसूस किया गया था कि जिला और 
खंड स्तर पर जिला परिषद्‌ की शिक्षा उपसमिति और पंचायत समिति तथा पंचायत 
स्तर पर स्कूल सुधार समिति मध्याल्व भोजन-कार्यक्रम के प्रशासन के लिए उत्तर- 
दायी होगी । 

(ख) इस दायित्व से स्कूल सुधार समिति की वित्तीय जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ जायेगी, 
इसलिए यह मान लिया गया कि शुरू-शुरू में मध्याह्ल भोजन केवल सबसे गरीब 
और जरूरतमन्द बच्चों को दिया जाए और सभी बच्चों के लिए इसकी व्यवस्था 
केवल उन क्षेत्रों में की जाए, जहां सम्भव हो । 
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(ग) fat Gal में इस प्रकार की जनतंत्रीय संस्थाएं नहीं बनी हैं, वहां स्कूल समिति को | 
चाहिए कि वह मध्याह्ल भोजन कार्यक्रम के प्रशासन का दायित्व ले । | 


(घ) आवश्यक वित्त की व्यवस्था के लिए जो सुझाव दिए गए हैं उनके सम्बन्ध में यह | 
महसूस किया गया था कि जहां सम्भव हो, समुदाय स्कूल को एक भूखण्ड द | 

जिससे छात्रों व अध्यापकों के सक्रिय सहयोग से फलों व सब्जियों के लिए विकसित | 

किया जाए । इस प्रकार, स्कूल-क्षेत में या उससे सम्वद्ध भूमि पर फल व सब्जियां | 

उगाई जाएं तो उन्हें बाजार में बेचने की अपेक्षा HEAT भोजन व्यवस्था के लिए | 
उनका उपयोग किया जाए । | 


(ङ) मध्याह्न भोजन, मुफ्त किताबों व स्टेशनरी की व्यवस्था, मुफ्त कपड़े और नामांकन 
आंदोलनों आदि के संगठन पर खर्चा उठाने के लिए हर स्कूल में एक विशेष शिक्षा | 
निधि बनाई जाए । यह निधि स्थानीय लोगों, स्वैच्छिक संस्थाओं आदि के 
द्वारा सामूहिक रूप में या व्यक्तिगत रूप में दिए गए दान से बनेगी । 


(च) स्थानीय समुदाय और प्राथमिक स्कूलों में लगे हुए अध्यापकों को मदद से स्कूल | 
समिति को चाहिए कि वह अभिभावकों व माता-पिता की अनुमानित आय के 
स्तर को जान सके । अधिक विशिष्ट रूप में प्रस्तावित सर्वेक्षण का उद्देश्य यह 
जानना है कि कितने अभिभावक व माता-पिता इस स्थिति में है कि वे अपने | 
बच्चों के मध्याह्न भोजन का खर्चा उठा सकते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कुल 
खर्च का केवल निश्चित अंश दे सकते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ भी देने | 
में पुर्णत: असमर्थ हैं । 


(छ) स्कूल समिति को उन खाते-पीते माता-पिताओं से मिलना चाहिए जो अपने बच्चों 
के लिए तो दोपहर का खाना देंगे ही, वल्कि उसी स्कूल में पढ़ने वाले कम से कम 
एक गरीब बच्चे के लिए भी व्यवस्था कर सकेंगे | 


| 

| 

| 

(ज) स्कूल समिति को चाहिए कि वह मध्याह्नं भोजन कार्यक्रम की सहायता के लिए । 
स्थानीय समाज के सहयोग से दानार्थ मनोरंजन (चेरिटी शो), संगीत प्रतियोगि- | 

ताएं, ग्राम-पर्व, नाटक, सिनेमा आदि का आयोजन करे | | 

| 


(a) स्कूल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन व अन्य सम्बद्ध मदो के लिए 
लोगों से नकदी या किस्म के रूप में प्राप्त धन को आयकर से we मिलनी चाहिए । 


(न) स्कूल समिति स्थानीय साधनों की उपलब्धि पर बिचार कर सकती है और 
मध्याह्न भोजन के लिए निधियों को बढ़ाने के अन्य तरीकों और साधनों को सोच 
कर निकाल सकती है । 


(ट) स्थानीय लोगों को चाहिए कि वे मध्याह्न भोजन की व्यवस्था के लिए नकदी हु 
किस्म के रूप में उदारतापुर्वक सामूहिक प्रयत्न करें । फसल के लिए योजनाबद्ध 
और व्यापक आन्दोलन गठित किया जाए और इस उद्देश्य के लिए निधियां जमा 
करने के ये प्रमुख साधन हैं । 
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7. स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं 


12. दल इस नतीजे पर पहुंचा कि वच्चे के स्वास्थ्य और व्यक्तित्व के विकास मे स्कूल 
स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत सम्बन्ध है और सभी स्तरों पर उनके ऊपर अपेक्षित ध्यान देना चाहिए । 
बच्चे की स्वास्थ्य सुरक्षा में स्थानीय समाज के महत्व के विषय में निम्नलिखित सिफारिशें की 


राइ 


(1) भारत में प्राथमिक स्कूल दिन में लगते हे और बच्चे माता-पिता के साथ रहते 


a 


के 


हैं जो अधिकांशतः स्वस्थ घरेलू वातावरण और स्वास्थ्यप्रद जीवन निर्वाह 
महत्व से अपरिचित होते हैं । इसलिए इस तथ्य पर विचार करते हुए इस 


सम्बन्ध में माता-पिता व अभिभावकों को पुनः शिक्षित करने के लिए योजनाबद्ध 
प्रयत्न किए जाएं । 


(2) इस सम्बन्ध में स्थानीय जनता का योगदान प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित 
विशिष्ट सुझाव दिए गए थेः-- 


(क) 


(a) 


इस समय स्कूलों की इमारतें उपयुक्त झरोखे वाली नहीं हैं और इससे 
बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास पर बहुत बुरा असर पड़ता है | 
तदर्थ स्कूल समिति और सांविधिक शिक्षा समिति के द्वारा उपयुक्त झरोखे 
वाली इमारतें उपलब्ध करने के लिए व्यवस्थित प्रयत्न किए जाएं । इस 
सम्बन्ध में यह महसूस किया गया कि अधिकांश वर्तेमान इमारतों को 
सुधारा जाए और बिना अत्यधिक व्यय के इस समस्या का पार पाया 
जाए । 
वर्तमान प्राथमिक स्कूलों की सबसे बडी कमी यह है कि इनमें पर्याप्त जगह 
और खेल के मैदान नहीं हैं। यह महसुस किया गया कि बच्चों का मानसिक 
व नैतिक स्वास्थ्य बहुत कुछ, उपयुक्त शारीरिक विकास सुविधाओं पर 
निर्भर है । ऐसा करने के लिए, जहां सम्भव होगा, खुली जगहें और 
खेल के मैदानो की व्यवस्था की जाएगी । जब एक बार खुली जगहें व 
खेल के मैदान मिल जाएंगे तो शारीरिक शिक्षा और बच्चों के उपयुक्त 
खेल-कूद के लिए कार्यक्रम बनाता आसान हो जाएगा । 
वर्तमान प्राथमिक स्कूलों की इमारतों में सबसे बड़ी कमी स्वच्छता का 
अभाव है । बहुत सी इमारतें विना मरम्मत के पड़ी हैं। समय-समय पर 
स्कल की मरम्मत स्कल की दीवारों पर सफेदी या मिट्टी से लीपने का काम 
छात्रों और अध्यापकों के द्वारा बिना मजदूर रखे हुए ही किया जा सकता 
है। यह देखा गया था कि बहुत से प्रगतिशील देशों में इस प्रकार का काम 
छात्रों व अध्यापकों के सहयोग से किया जाता है और जहां कच्चे माल को 
खरीदने में लागत अपेक्षाकृत कम पड़ती हो, तो वहां स्कूल की समिति के 
मार्गदर्शन के अंतर्गत परियोजना का सफल कार्यान्वयन किया जा सकता 


ह्लं 


(3) स्कूल में भोजन की व्यवस्था के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार को जांच भी 
की गई और यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें स्थानीय 
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क्षेत्र के हर सदस्य, माता-पिता, अभिभावक और अध्यापकों के सम्मिलित प्रयत्न 
को आवश्यकता है । 

(4) यह बड़े खेद की बात है कि इस समय अधिकांश प्राथमिक स्कूलों म स्वास्थ्य 
सुविधाएं नहीं हैं। यह सिफारश की गई थी कि हर स्कूल म इस प्रकार की सुविधाएं 
प्रदान की जाएं। जिन संस्थाओं में सह-शिक्षा प्रचलित है, वहां लड़कियों के लिए 
अलग प्रबन्ध आवश्यक है । 

(5) जहां सम्भव हो, स्कूल समिति को चाहिए कि वे स्कूल के वच्चा के लिए सावुन, 
कंघा, हाथ धोने की चिलमची, तौलिए जेसी सामान्य उपयोग का चाज 


ऱ्च 


दें । 

(6) स्कूल समितियों को चाहिए कि वे स्कूल में शुद्ध पेय जल की व्यवस्था के लिए 
विशेष प्रयत्न करें । 

(7) कक्षा और स्कूल-क्षेत को साफ-सुथरा रखने को आवश्यकता का जाच विशप 
रूप से की गई और यह मात लिया गया कि झाड, कम्बल जसी कम खर्चे वाला 
चीजें समाज द्वारा दी जाएं 


(8) लड़कियों के स्कूलों में सफाई आन्दोलन के संगठन के साथ महिला मंडलों व ग्राम 
सेविकाओं को सम्बद्ध होना चाहिए । 


8. वदियां 
13. दल ने प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए वदियां प्रदान करने की वांछ- 
नीयता पर विचार किया । ऐसा नोट किया गया कि अच्छे खाते-पीते माता-पिता आसानी से 


अपने बच्चों के लिए उपयुक्त वदियां दे सकते हे । जो वदियां प्रदान करने में असमर्थ हैं, उन गरीब 
माता-पिताओं के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए:-- 


(क) राज्य सरकार कपड़ा उद्योगों और व्यापार मंडलों से सम्पर्क स्थापित कर सकती 
है कि वे स्कूल में बच्चों की वदियों के लिए कपड़ा दान में दें या सस्ते दामों पर 
बेचें । 

(ख) स्कूल समिति स्थानीय कपड़ा व्यापारियों से सम्पर्क स्थापित कर सकती है कि वे 
कपड़ा दान में दें । 

(ग) स्कूल समितियां सम्पन्न माता-पिताओं से सम्पर्क करें कि वे अपने बच्चों के 
अलावा कम से कम एक बच्चे के लिए वर्दी प्रदान करें । 

(घ) जहां भी सम्भव हो, स्कूल समितियां अपनी निध्चियों में से गरीब बच्चों के लिए 
वर्दी प्रदान करें । 


(ङ) यह महसूस किया गया कि वदियों को नियत करने की पुरी आजादी हर d 
कोहै। 
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अनुबन्ध 


नामांकन ग्रान्दोलनों का गठन 


अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर राष्ट्रीय विचार गोष्ठी की सिफारिशें 
(दिल्ली, जनवरी 23--फरवरी 9, 1962), 


स्रोत : शिक्षा प्रकाशन, मंत्रालय : अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1961 पर राष्ट्रीय विचार 
गोष्ठी । पृ० 6-8 


बिहार, राजस्थान और उड़ीसा में नामांकन आन्दोलन के परिणाम बड़े उत्साहवर्धक हुए 
Sl इनके द्वारा स्कूलों में बच्चों की संख्या काफ़ी as गई है । इसलिए, यह सिफारिश की गई 
थी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में वाषिक नामांकन आन्दोलन नियमित रूप में चलता रहे 
और राज्य सरकारें इस योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निधियां नियत करें । 


यह भी महसूस किया गया था कि यह आन्दोलन तो एक ऐसी गतिविधि थी जिसमें अध्यापक, 
निरीक्षण अधिकारी, समाज कार्यकर्ता और सरकार के अन्य विभाग भाग लें तथा सक्रिय सहयोग दें । 
इसलिए यह सिफारिश की गई थी कि इन आन्दोलनों को चलाते के लिए राज्य सरकारों को 
विस्तृत जानकारी देनी चाहिए और इसके उद्देश्यों, पद्धतियों और प्रक्रिया के विषय में निर्देश 
देने चाहिएं । 


आन्दोलनों से सम्बन्धित निम्नलिखित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया और जो 
निष्कर्ष निकले वे इस प्रकार हे:-- 
(1) संगठन का प्रकार--इन आन्दोलनों के समस्त गठन के लिए निदेशालय का एक 
वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेदार होगा । 


(क) उसे जिला शिक्षा अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों और अन्य 
निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से काम करना होगा तथा आन्दोलनों 
के गठन के सम्बन्ध में उनको निर्देश देना होगा | 


(ख) विभाग को चाहिए कि वह कार्यक्रम बनाए और जिला अधिकारियों के 
पास भेज दे जो उस के कार्यान्वयन के लिए सभी निरीक्षण अधि- 
कारियों की गोष्ठी जिला स्तर पर आयोजित करेगे । 

(ग) खंड-स्तर पर, एक समिति होनी चाहिए जिसमें अधिकारी व गैर-अधि- 
कारी सदस्य हों । महिलाओं और हरिजनों को भी शामिल करना चाहिए । 

(घ) ग्राम-स्तर पर, प्रमुख पंचायत सदस्यों या अन्य सदस्यों को एक समिति 
होनी चाहिए जिसमें स्कूल का मुख्य अध्यापक भी शामिल हो जो सचिव 
के रूप में काम करे । एक या दो महिला सदस्य भी हों जो प्रचार कार्य 


के लिए उपयोगी हो सकती हे । 
41 
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(2) अन्य विभागों का सहयोग पाना--- 


~ 
gı 
wa 


(क) मुख्य मंत्री के लिए यह वांछनीय है कि वह सभी विभागों के अध्यक्षा 
को इस दृष्टि से पत्र लिखे कि उनका सहयोग मिल सके । फिर भी 
आन्दोलन चलाने का मुख्य भार शिक्षा विभाग पर ही पड़ेगा । 

(ख) वह प्रेस का सहयोग पाने के लिए प्रेस सम्मेलन का संयोजन भी कर सकता 
है जिससे आन्दोलन का उचित प्रचार हो सकेगा । 

(ग) आन्दोलन को सम-सामयिक बनाने के लिए रेडियो पर वार्ताएं भी होनी 
चाहिएं | 

(घ) राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के संदेश भी हर राज्य में नामांकन आन्दोलन 
के लिए घोषित किए जा सकते हैं । 

गैर-सरकारी अभिकरणों व सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग पाना-- 

विचार गोष्ठी ने यह व्यक्त किया है कि ऊपर जिस आन्दोलन समिति का सुझाव 

दिया गया है, उसमें गैर-अधिकारी सदस्य और महिलाएं शामिल हें। विचार 

गोष्ठी विशेषकर उन महिलाओं को शामिल करने पर जोर देती है, जो स्कूलों में 
बच्चों को भेजने के लिए लोगों को समझा बुझा सकती है । 

प्रेस प्रचार--प्रेस के सही दृष्टिकोण से आन्दोलन को बढ़ाने और स्थानीय 

व राष्ट्रीय पत्नों में आवश्यक प्रमुखता प्रदान करने में काफ़ी सहायता मिलेगी । 

(क) प्रेस को भेजी जाने वाली सूचनाओं की योजना ध्यान पूर्वक बनाई जाए, 
तैयार की जाए, और ठीक समय पर भेज दी जाए | 

(ख) उपयुक्‍त गाने, विशेषकर प्रभात फेरियों के लिए बनाए जाएं । 

(ग) ये गाने और अन्य नारे एक विशेष पुस्तिका में शामिल किए जाएं और 
चारों ओर पहुंचाए जाएं । 

नामांकन आन्दोलनो की अवधि :--विचार गोष्ठी ने यह महसूस किया कि 
आन्दोलनों की अवधि न बहुत कम होगी और न बहुत लम्बी होगी । स्कूल वर्ष के 
आरम्भ में एकाध हफ्ते तक स्कूल के अच्छी तरह चालू होने के बाद आन्दोलन 
के लिए आदश प्रबंध हो सकता है । पहला तीव्र आंदोलन एक हफ्ते के लिए 
किया जा सकता हे और यह दो या तीन हफ्तों तक चलाया जा सकता है । 
आखिरी हप्ते में तीव्र आन्दोलन का अंतिम प्रयत्न किया जा सकता है । अंतिम 
प्रयत्न के दौरान आन्दोलन लड़कियों के नामांकन पर केन्द्रित हो सकता cal 
प्रयोगात्मक रूप में यह कार्यक्रम प्रभात फेरी और घर-घर प्रचार से अच्छी तरह 
शुरू हो सकता हे । जिसकी समाप्ति जनता की dow और शाम को सांस्कृतिक 
कार्यक्रम से हो सकती है | 

पूर्वं मद के अन्तर्गत सामग्री का सुझाव दिया गया है । वे इसमें इस पुस्तिका को 

भी शामिल कर सकते हे जिसमें अध्यापकों, स्कूलों के निरीक्षको और समाज कार्य- 

कर्ताओं के लिए निर्देश होंगे । गाने और नारे भी दिए जा सकते हैं । प्राथमिक 
शिक्षा की प्रगति की सूचना देने वाले लेख, पोस्टर और अन्य चित्र भी प्रदान किए 
जा सकते है । 
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कठिनाइयां-- 

(क) ऐसा अनुभव किया गया है कि इमारतों, सामान और अध्यापकों की सप्लाई 
की व्यवस्था आन्दोलन के परिणामों के अनुसार नहीं है । इसलिए, यह 
सिफारिश की गई है कि आन्दोलन की योजना में इन पहलुओं पर भी विचार 
किया जाए और उपयुक्त समन्वय प्राप्त किया जाए 

(ख) परिवहन व अन्य प्रचार कार्य के लिए निधियों का अभाव भी इस क्षेत्र में 
काम करने वालों के लिए कभी-कभी रुकावट डालता है | 

लड़कियों के लिए विशेष उपाय--इस विषय पर पहले ही विचार किया जा चुका 
है। समितियों में महिला सदस्यों और लड़कियों के नामांकन पर विशेष ध्यान देने 
के अलावा इस प्रकार का एक नारा होना चाहिए : “अपनी लड़कियों को सबसे 
पास वाले स्कल में भेजो” और सहशिक्षा के पक्ष में व्यापक प्रचार किया जाना 
चाहिए 

अवरोध के लिए उपाय--यह प्रश्‍न इमारतों, सामान और अध्यापकों के मिलने 
की कठिनाइयों से सम्बद्ध है । यह मान लिया गया है कि स्कूल में उन सब बच्चों 
की व्यवस्था हो सकेगी जो आंदोलन के परिणाम स्वरूप आएंगे । यदि इसे 6-8 
वर्ष की आयु वर्ग में सीमित कर दिया जाय तो इससे आन्दोलन का प्रभाव बढ़ेगा । 
पुरस्कारों या प्रतियोगिताओं की पद्धति--सामान्यतः यह सिफारिश की गई 
थी कि निम्न मदों पर ग्राम-अनुसार इनाम दिए जा सकते हे:--(क) खंड में 
कुल नामांकन के लिए, (ख) लड़कियों के सर्वाधिक नामांकन के लिए और (ग) 
वर्षे के अन्त में सर्वाधिक उपस्थिति के लिए । ये इनाम या तो स्कल के लिए 
सामान के रूप में होंगे या ये केवल प्रशंसात्मक प्रमाण-पत्रों के रूप में हो सकते हे | 
अध्यापकों, मुख्याध्यापकों या निरीक्षण अधिकारियों को अलग से कोई पुरस्कार 
नहीं दिया जाएगा । 

आन्दोलन के लिए व्यय--पूर्व सुझाव के अनुसार हर राज्य योजना में आन्दोलन ` 
चलाने के लिए आवंटन होना चाहिए । प्रचार, साहित्य परिवहन और अन्य 


आकस्मिक कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होगी । स्कूल खोलने और आंदोलन 


बढ़ाने की मख्य मदों के अंतर्गत उप-मद के रूप में खर्चे हो सकता है। 
पिछड़े हुए क्षेत्र--उन्नत राज्यों में भी कुछ पिछड़े हुए क्षेत्र या जगहे हे जहां 


प्राथमिक शिक्षा ठीक तरह से विकसित नहीं हुई है । इसलिए, यह सिफारिश. 


की गई थी कि नामांकन आंदोलनों के दौरान इस प्रकार के क्षेत्रों में या उन जगहों 
में जहां स्कल नहीं हे, प्रयत्तों को केन्द्रित किया जाय । 

सामुदायिक सहायता के लिए. अपील--विचारगोष्ठी का यह विचार था कि 
स्थानीय समदाय से अपील की जाए कि वह प्राथमिक स्कूलों की संहायता धन 
से करे । नामांकन आंदोलन के दौरान इमारतों, सामान आदि के लिए धन जमा 
किया जाए | यह बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इस पर बल दिया जा सकता है । 
विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां आन्दोलनों की समस्या प्रमुख विषय नहीं है। | 
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दल 3 : सामाजिक शिक्षा के लिए जन सहयोग 


उपस्थित सदस्य 


1. श्री एस० एम० एल० श्रीवास्तव, राजस्थान ; . अध्यक्ष 
2. श्री'चन्द्रशेखर सिह, बिहार . £ : सदस्य 
3. श्री आई० वी० वसावदा, गुजरात 0 cd 

4. श्री एस० राघवन, केरल $ ; : eee 

5. श्रीएस० पी० पाटिल, मैसूर. र 0 + | 

6. श्री एम० एन० राय, पश्चिमी बंगाल ; ; 040 

7. श्रीवी० एन० चतुर्वेदी, दिल्‍ली . ; ; nt 

8. श्री बी० एन० पांडे, हिमाचल प्रदेश r i के E 

9. श्रीटी० एच० गौरी सिंह, मणिपुर > A 0 १ 
10. श्री शक्तपदे चक्रवर्ती, त्रिपुरा . व 5 &. शै 
11. श्रीपी० एल० सामी, पांडिचेरी . ५ ; 3109 
12. श्रीमती पी० पी० आजाद, पंजाब , १ 3 5 
13. श्री'आर्‌० सी० चितन जमीर*, नागालॅंड  . 5 
14. श्रीएन० Sto जे० राव* शिक्षा मंत्रालय... ; च्या 
15. श्री बी० कौल, योजना आयोग . } 3 ° सचिव 
निदेशक (शिक्षा) और राष्ट्रीय विचार-गोष्ठी के सचिव श्री डी० पी० नायर भी दल की 

गोष्ठियों मे उपस्थित थे । 


1. साक्षरता और अगली कक्षाओं का गठन 


(1) पंचायती राज की सफलता और देश की सर्वागीण प्रगति के लिए निरक्षरता को दूर 
करना आवश्यक है । कार्यक्रम में जनता का प्रत्यक्ष लगाव निम्न कारणों की दृष्टि से आवश्यक 


(1) प्रजातंतर-व्यवस्था में सामूहिक साक्षरता कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता, 
जब तक कि जनता का आन्दोलन न बन जाए | 


(2) जनता के प्रत्यक्ष लगाव से वित्त की समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी | 


अब जनता यह समझ लेगी कि यह कार्यक्रम उन्हीं का है और धन भी उनका है, तो कार्यक्रम 
को अधिक सफलता की संभावना है और अपव्यय कम से कम रह जाएगा | यह अनुभूति तभी आ 
सकती है, जब कि वे प्रत्यक्षतः उसमें लगे हुए हैं । i 
== 
*केवल 18 भगस्त को उपस्थित हुए । 
44 
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(2) निरक्षरता को दूर करने के लिए लगभग 50 प्रतिशत धनराशि करों व स्वैच्छिक 
दान के रूप में स्थानीय समुदाय (पंचायत, पंचायत समिति, म्यूनिसिवैलिटी आदि) से वसूल 
की जाए, जो नकद, किस्म या सेवा के रूप में हो सकती है। शेष 50 प्रतिशत धन राशि को सरकारी 
साधनों यानी खंडों के नागरिक सुरक्षा बजट व शिक्षा विभाग द्वारा आदि से आना चाहिए । मिट्टी 
के तेल, उपकरण, पढ्ने और लिखने के सामान के क्रय पर धनराशि स्थानीय समुदाय खर्च 
करेगा या कोई अन्य यह बात स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर होगी । 


(3) जितना अधिक स्थानीय योगदान होगा, निधियों के अच्छे उपयोग के प्रति और 
कार्यक्रम के प्रति दायित्व की भावना उतनी ही अधिक होगी । फिर भी, कक्षा में पढ़ने वाले 
वयस्कों से, उनकी असमर्थता को ध्यान में रखते हुए, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा । शुल्क लेने 
से प्रतिरोधक प्रभाव पड़ेगा । 


(4) जो वयस्क लोग वयस्क शिक्षा केन्द्रों में काफ़ी समय तक सीखना व रहना चाहें, 


उनको साक्षरता प्रदान करने का दायित्व पंचायत का होगा । अध्यापक का दायित्व यह है कि 
वह उन्हें प्रभावशाली व दिलचस्प ढंग से पढाए | 


(5) निरक्षरता के पूर्ण निराकरण कार्यक्रम के लिए साक्षरता के अध्यापकों को पारिश्रमिक 
देना स्थानीय संस्थाओं व सरकार के साधनों से बाहर की बात है । यह काम कत्तव्य के रूप 
में या राष्ट्रीय सेवा की भावना से करना होगा । फिर भी, सीमित कार्यक्रम के लिए साक्षरता के 
अध्यापकों को पारिश्रमिक दिया जा सकता है। यदि वेतन नहीं दिया जाए तो 12 महीनों की अवधि 
के लिए 10 रुपये प्रति मास से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि साक्षरता के पहले चरण के बाद, 
जो 4-5 महीनों की अवधि में हो सकेगा, नवशिक्षितों को अध्यापकों द्वारा 7-8 मास तक की 
अवधि के लिए अगला मार्ग-दर्शन व शिक्षा देनी होगी । सीमित कार्यक्रम के लिए भी हर पंचायत 
समिति के अंतर्गत पुरुषों के लिए 15 केन्द्र और महिलाओं के लिए 10 केन्द्र तो कम से कम होने 
ही चाहिएं। यह काम पंचायत समिति के-स्थानीय और सरकारी--साधनों के अंतर्गत होगा । 


(6) खंड के योजना-बजट में समाज-शिक्षा के लिए धनराशि का पचास प्रतिशत वयस्क 
शिक्षा के लिए रहेगा । इसी प्रकार, महिला कार्यक्रम के लिए निर्धारित धनराशि का 50 प्रतिशत 
वयस्क महिलाओं की साक्षरता के लिए खर्च किया जाएगा । 


(7) निरक्षरता को दूर करने के लिए स्कूल के अध्यापकों के प्रयत्तों के अनुकूल समाज 
सेवा में संलग्न स्वैच्छिक संगठनों से और स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं, विशेषकर शिक्षित युवकों 
से मदद लेनी चाहिए, जब कि उनकी सेवाएं काफ़ी लम्बी अवधि के लिए उपलब्ध हों । वे इस 
काम में भी मदद कर सकते हे कि अपढ़ वयस्कों को साक्षरता की कक्षाओं में शामिल होने के 
लिए प्रोत्साहित किया जाए । 


(8) हर पंचायत, पंचायत समिति या म्युनिसिपेलिटी में केवल शिक्षा व समाज शिक्षा 
के लिए उप समिति होनी चाहिए । यदि इस समिति को अन्य काम भी सौंप दिए जाएं, तो उसका 
ध्यान बंट जाएगा । 


(9) सभी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं को वयस्क शिक्षा कार्य में लगाया जाए, जो 
उनके विस्तार कार्यक्रम का एक अंश होगा । यदि आवश्यक हो तो कई वर्षो से व्याप्त निरक्षरता 
को पूर्णत: दूर करने के लिए वे कुछ पड़ौसी गांवों को ले सकते हे । अध्यापकों की प्रशिक्षण 
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.संस्थाओं के पाठयक्रम के रूप में वयस्क मनोविज्ञान और वयस्क शिक्षा पद्धतियों को रखा 
* जाए] . * - : 


जहां तक साक्षरता के कार्यक्रम में माध्यमिक स्कूलो के भाग लेने का सम्बन्ध हे, इसके लिए 


` जनशिक्षा के निदेशक से निवेदन किया जाए कि वह इस तरह का एक परिपत्र जारी करें 


कि सभी माध्यमिक स्कूल अवैतनिक आधार पर कम से कम एक आदर्श वयस्क शिक्षा केन्द्र 
चलाएं । माध्यमिक स्कूल में शिक्षको की काफ़ी संख्या के कारण यह काम मुश्किल न होगा । 
उनकी जांच रिपोर्टो में शिक्षा अधिकारियों को इस तरह का उल्लेख करना चाहिए कि अमुक 
माध्यमिक स्कूल वयस्क शिक्षा कार्यक्रम में भाग ले रहा है या नहीं । 
(10) प्रेस और मंच के द्वारा वयस्क शिक्षा के पक्ष में सुदृढ़ जनमत तैयार करने की 
आवश्यकता है । इसके लिए अधिकाधिक जन सहयोग प्राप्त करना आवश्यक है । 
(11) महाराष्ट्र के ग्राम शिक्षण मोहिम के ढांचे पर अन्य राज्यों ने सीमित क्षेत्रों में 
प्रयोग के आधार पर साक्षरता आन्दोलन अपने हाथ में लिए हैँ। फिर भी, 14 वर्ष से कम आयु 
के बच्चों को मोहिम में न छोड़ा जाए, अन्यथा निरक्षरता को दूर नहीं किया जा सकता । 14 


` से कम आयु के सभी बच्चों को मोहिम के अन्तं गत स्कूल को भेज दिया जाए | 


(12) निरक्षरता के पूर्ण उन्मूलन के कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय व राज्य सरकारों के बजटों 
में अधिक निधियों की व्यवस्था आवश्यक है । 
2. पुस्तकालयों व वाचनालयों का संगठन 

(13) पुस्तकालयों की सलाहकार समिति ने स्वस्थ राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धात के लिए जिस 


` ढांचे का सुझाव दिया है, उस पर ग्राम-स्तर से राज्य स्तर तक किसी न किसी रूप में पुस्तकालयों 


व वाचनालयों की व्यवस्था आवश्यक है । पंचायती राज के संदर्भ में ग्राम स्तर और खंड स्तर 
के पुस्तकालयों के लिए अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । 

(14) हर पंचायत में, कम से कम, एक पुस्तकालय व वाचनालय होना चाहिए। पंचायतों 
के क्षेत्र में पुस्तकालय के सम्बन्ध में निम्नलिखित सिफ़ारिशें की गई थीं: 

(क) पंचायतों का यह दायित्व होना चाहिए कि वे पुस्तकालय और वाचनालय के 
लिए उपयुक्त स्थान दें । सुविधा के अनुसार पुस्तकालय पंचायत भवन में या 
स्कूल भवन में या किसी अन्य उपयुक्त भवन में हो सकता है । यदि पूर्व सुझाव 
के अनुसार उपयुक्त स्थान न मिले तो पंचायत को चाहिए कि आवश्यकताओं के 
उपयुक्‍त पुस्तकालय-भवन के निर्माण के लिए जनता से अन्य साधनों द्वारा 
धन इकट्ठा करे । 

(ख) पुस्तकालय व वाचनालय एक अध्यापक, युवक दल के सदस्य, या उच्चतर कक्षा 
के a या किसी अन्य उपयुक्त शिक्षित व्यक्ति के अधीन होना चाहिए 
जो अवैतनिक रूप में काम करने का इच्छक हो नहीं है कि परे 

| प में काम क रने का इच्छुक हो । यह आवश्यक हीं है कि पूरे 
वर्ष एक ही आदमी के अधीन पुस्तकालय रहे । 
(ग) किताबों, अखबारों और पत्रिकाओं को खरीदने के लिए आधा व्यय पंचायत 


अपनी ay में से या जनता से लेकर करेगी | शेष व्यय की आधी राशि सरकारी 
साधनों से मिलनी चाहिए । 
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(घ) शिक्षा व्‌ समाज-शिक्षा की अधिकारी पंचायत-समिति को चाहिए कि वह पुस्तकालय 
के कामों की देखभाल करे । यदि इस प्रकार की समिति न हो तो बनानी 
चाहिए | 


(15) पंचायत समितियों के पुस्तकालयों के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिए गए 


(क) पंचायत पुस्तकालयों के लाभ के लिए पंचायत समिति (खंड) स्तर पर पुस्तकालय 
का एक चलता-फिरता विभाग होना चाहिए। इस पुस्तकालय में समाज- 
शिक्षा के लिए खंड बजट, पंचायत समिति की आय, जनता के दान और राज्य 
शिक्षा विभाग के अंश दान से धन दिया जाएगा । 

(ख) शिक्षा और समाज-शिक्षा के लिए पंचायत समिति की समिति को पंचायत समिति 
स्तर पर पुस्तकालय के मामलों की देखभाल करना चाहिए । समाज शिक्षा 
का सर्वेसर्वा खंड विस्तार अधिकारी समिति की सहायता करेगा । 

(ग) पंचायत समिति अंशकालिक पुस्तकाध्यक्ष को वेतन पर रख सकती है क्योंकि 
पंचायत समिति स्तर पर पुस्तकालय का काम एक खास काम है और इसमें हर 
रोज कई घंटे लगेंगे । 

(16) पुस्तकालय समितियों को चाहिए कि वे पुस्तकालय आन्दोलन को लोकप्रिय बनाएं 
और अपने पुस्तकालयों के लिए नकद या किताबों के रूप में दान देने का प्रयत्न करें। समाज शिक्षा 
सप्ताह में इस प्रकार के प्रयत्नों को तीव्र करना चाहिए, जिसे पुस्तकालय-सप्ताह के रूप में मनाना 
चाहिए । पुस्तकालय दिन या पुस्तकालय सप्ताह को अलग मनाने की सिफ़ारिश नहीं की 
गई है । 

(17) राज्य सरकारों को कानून पास करने के लिए प्रेरित किया जाए जिसके अंतर्गत 
पंचायत समितियों को पुस्तकालय-कर लगाने के लिए अधिकार दिया जाए, जहां जनमत इसके 
पक्ष में हो । 

3. बच्चों, युवकों और वयस्कों की मनोरंजन, सांस्कृतिक, सामाजिक और शिक्षा सम्बन्धी गति- 
विधियों के लिए सामुदायिक केन्द्र के रूप में ग्राम-स्कूल का गठन 

(18) हमने इस विचार को पहले ही स्वीकार कर लिया है कि स्कूल को समुदाय के 
चारों ओर की गतिविधियों का केन्द्र होना चाहिए । स्थानीय समुदाय का और अधिक सहयोग 
प्राप्त करके यह काम बड़ी खुशी से हो सकता है । स्कूल को सामुदायिक गतिविधियों का केन्द्र 
बनाने की दृष्टि से, उसे स्कूल के बच्चों की गतिविधियों के अलावा निम्नलिखित काम करने 
चाहिएं:-- 

) साक्षरता आन्दोलन, साक्षर HAT और साक्षरोत्तर कार्य का गठन करना; 

) बाल मण्डलों, युवक मण्डलों और महिला मण्डलों आदि का संगठन; 

) बच्चों और वयस्कों के लिए मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों का गठन; 

) श्रमदान जैसी समाज सेवा गतिविधियों का गठन करना; 

) सामुदायिक विकास और पंचवर्षीय योजनाओं के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के विषय 
में सामान्य सुचना प्रदान करना; 
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(च) हर रोज के महत्व के विष यों पर ग्रामवालों के लाभ के लिए समय-समय पर विचा र- 
दल गठित करना; 

(छ) वयस्कों को शिल्प-क्रक्षाए चलाने के लिए स्थान, सामान और अन्य प्रकार की 
सुविधाएं स्कूल प्रदान कर सकता है और सामुदायिक विकास या जहां सम्भव 
हो, अन्य अभिकरण के द्वारा संचालित अच्छी तकनीकों का प्रदशन कर सकता है। 
दूसरी ओर, खंड-संगठन या कोई अन्य अभिकरण स्कूल की वित्तीय सहायता उन 
गतिविधियों के लिए कर सकता है, जिनके लिए उनके पास धन है; 

(ज) त्योहारों व अन्य महत्वपूर्ण दिनों को मनान; 

(झ) स्कूल का शैक्षणिक कार्यक्रम सामदायिक आवश्यकताओं के उपयुक्त होना 
चाहिए | ये गतिविधियां तभी सम्भव हू, जब कि अध्यापक उसी गांव में रहे, 
जहां स्कूल है | 

(19) पंचायत और स्कूल समिति के द्वारा स्थानीय समुदाय के लहयांग और सह-भाग 
को प्राप्त क्रिया जा सकता है । स्थानीय समुदाय को चाहिए कि वह साहित्यिक आन्दोलनों मे 
सक्रिय भाग ले । इससे साक्षरता की कक्षाओं में उपस्थिति सुनिश्चित करने म मदद मिलेगी 
और स्कूल को सभी सुविधाएं व आवश्यक सहयोग मिलेगा । 


यह ग्राम-पंचायत का दायित्व होगा कि यूवक-युवतियां युवक-कलवो महिला मण्डलों, कृषक- 

गोष्ठी, खेल के क्लबो आदि में शामिल हों और उन्हें ग्राम-शिक्षक आवश्यक माग-दशन दे । मनो- 

| रंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए धन व सुविधाओं का प्रबंध स्थानीय समुदाय को करना 
चाहिए | 


FT he I 


ied 


4. साक्षर-कक्षाओ के लिए पाठ्य-पुस्तकं व अन्य सामान 


(20) दल इस वात से सहमत है कि देश में शिक्षा विस्तार कार्यक्रम को व्यापक रूप में 
व्यवस्थित करने की आवश्यकता है । जहां तक पाठ्य पुस्तकों व अन्य पाठ्य-सामग्री को प्रदान 
करने में समुदाय के सहयोग का सम्बन्ध है, दल ने मद नं० 1 के अंतर्गत पहले ही सिफारिशें कर दी « 
हँ | 

(21) निष्कर्ष रूप में, दल यह महसूस करता है कि यदि समाज-शिक्षा को फैलाना है 
और समाज-परिवर्तेन को शक्तिशाली साधन बनाना है, तो व्यापक आधार पर इसका विकास 
होना चाहिए | इस काम के लिए पंचायत को पंचायत समितियाँ और युवक मंडल, महिला मंडल, 
भारत सेवक समाज आदि स्वेच्छिक संगठनों को गठन का दायित्व लेना होगा ओर समाज-शिक्षा 
कार्य का संचालन करना होगा जिसके लिए अधिकाधिक स्थानीय साधनों का उपयोग करना होगा 
और यथा सम्भव सरकार की सहायता प्राप्त करनी होगी । 
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दल 4: जन सहयोग के संगठन संबंधी पहलू 


उपस्थित सदस्य 


1. 
2 
3. 


17. 
18. 
19. 
20. 


श्री डी० के ० सुन्नमण्यन, मद्रास 

श्री आर० केशवन नायर, केरल 

श्री एल० पी ० सिंह, उत्तर प्रदेश 

श्री आर ० एन० जोशी, हिमाचल प्रदेश 
श्री एस ० सी ० गोस्वामी, असम 

श्री एन ० सी ० नायक, उड़ीसा 

श्री एन ० ब्रह्म, उड़ीसा 

श्री कल्याण राव, मैसूर 

श्री एस ० वरदारंजन, मद्रास 


. श्री लाल सिंह त्यागी, बिहार 
. श्री यजेन अय्यर, नागालैंड 

. श्रीजे० ए० वकील, महाराष्ट्र 
- श्री बी० एल० शुक्ल, गुजरात 
. श्री एन० Ho डी० राव,* शिक्षा मंत्रालय 

श्री पी० gao आर० अंजनुलु, भारतीय बाल कल्याण परिषद्‌ 

श्रीमती के ० नरसिहन,| भारतीय बाल कल्याण परिषद्‌ 

श्री बी० डी० पांडे,| सामुदायिक विकास मंत्रालय 

श्री सी० पी० गोडसे,| धर्मार्थ आयोग, महाराष्ट्र 

श्री एस० आर० वेंकटारमन, सर्वेन्ट्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी, मद्रास 


श्री एस० एन० सराफ, योजना आयोग 


r 


सचिव 


श्री डी० पी० नायर, निर्देशक (शिक्षा) और विचार गोष्ठी के सचिव ने भी दल की 
बैठकों में भाग लिया । 


1. शिक्षा का विकास और जन सहयोग की आवश्यकता 


1. जन सहयोग' शब्द का अर्थ व्यापक है, इसमें शिक्षा बिकास कार्यक्रमो के लिए गैर- 
सरकारी साधनों से नकद अंशदान के अलावा नामांकन आन्दोलन, स्कूलों में नियमितता बनाए 
*केवल 18 अगस्त को शामिल हुए । 
केवल 22 अगस्त को शामिल हुए । 
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शिक्षण सामग्री मध्याह्ल भोजन, 


रखना, स्कूल भवनों का रखरखाव, सामान, स्कूलों के लिए त गी मध्य 
3 इनमें से बहुत-सी मदों का मूल्याकन 


स्टेशनरी आदि क्षेत्रों में जनता के सतत प्रयत्न भी आएंगे । x 
अतिरिक्त साधनों के रूप में नहीं होगा और इसे जनता के अंशदान के रूप में समझा जाएगा । 
2. पिछले दशक में या उसके आसपास पर्याप्त और सतत जन सहयोग नहीं मिल सका है । 
इसलिए संविधान में निर्धारित 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए स्कूल सुविधाएं प्रदान करने 
के लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं हुई है । केवल कानूनी उपाय और इक्का-ढुक्का नामांकन आंदोलन 
से शिक्षा के प्रारम्भिक चरण में अनिवार्यता लागू करना काफ़ी नहीं होगा । स्कूली सुविधाओं 
के विस्तार की आवश्यकता की दिशा में जनमत-शिक्षा और विशेषकर पिछड़े हुए क्षेत्रों में, लड़कियों 
की शिक्षा के लिए नामांकन आंदोलन का गठन पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला-परिषदों 
जैसी विभिन्न संस्थाओं की गति-विधियों के क्षेत्र में करना होगा | ये संस्थाएं लोगों के काफी 
निकट हैं जिससे ये काम नियमित रूप से और विना किसी रुकावट के हो जाते eal 

3. स्वैच्छिक और तदर्थ संगठनों के सहयोग से बहुत सहायता मिलेगी और यह काफ़ी महत्व- 
पूर्ण होगी | अतः यह मानना होगा कि जन सहयोग का संचालन और संगठन पंचायत राज समितियों 
के द्वारा सुनिश्चित रहेगा जो सरकार और जनता के अभिकरण के रूप में काम करेंगी ये योज- 
ताओं को चलाने में अच्छी स्थिति में होंगी और योजना में निर्धारित विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति में 
प्रभावशाली जनसहयोग पा सकेंगी । 

4. इस बात पर चिंता हुई कि शिक्षा पर गैर सरकारी साधनों से खर्च बढ़ रहा था, लेकिन 
कुल शिक्षा-व्यय के अनुपात में कम हो रहा था । दल का यह विचार था कि राज्य-साधनों के 
भार को काफ़ी कम किया जाए और गैर-सरकारी साधनों से अंशदान को बढ़ाया जाए फिर भी, 
यह महसूस किया गया था कि राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना और उनके लिए 
साधनों के हस्तान्तरण से सरकारी व्यय के अनुपूरक रूप में शिक्षा कार्यक्रमों के लिए बहुत साधन 
मिल सकेगा । 

2. पंचायतों, पंचायत समितियों और उनकी कार्यकारी समितियों का कार्य 

5. यह विचार प्रकट किया गया था कि जहां बड़ी पंचायतें हों और अपने क्षेत्र में हर पंचायत 
के पास एक से अधिक प्राथमिक स्कूल हो, तो शायद यह अधिक उपयुक्त होगा कि जन सहयोग को 
सक्रिय बनाने व गठन करने के लिए हर प्राथमिक स्कूल को स्थानीय यूनिट बनाया जाए । 
सामुदायिक विकास के साथ-साथ स्कूल गतिविधियों का समन्वय करने में कोई ऐतराज नहीं है, 
पर सामान्यतः इस प्रकार का मत था कि सामुदायिक प्रयत्न की सक्रियता के लिए केवल अध्यापकों 
को उत्तरदायी बनाने से उनके सामान्य अध्यापन कार्य में वाधा आयेगी और सतत प्रयत्न सम्भव 
न हो सकेगा । यह स्वीकार कर लिया गया था कि पंचायती राज संस्थाएं अपनी कार्य शील 

समितियों के द्वारा इन दायित्वो को निभाएं, इन समितियों में मुख्य अध्यापकों के लिए प्रमुख 
स्थान होगा । भर 
6. विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों के सम्बन्ध में दल ने यह विचार किया था 
कि पंचायती राज संस्थाओं के लिए कार्य-सूची (परिशिष्ट 3) में जो कार्य दिए गए थे, सामान्यतः 
कार्यान्वयन के लिए स्वीकार्य थे, यद्यपि ऐसा पाया गया कि इन कार्यों के वितरण में एक राज्य 
से दुसरे राज्य a काफ़ी विभिन्नता थी । मद्रास में ये सभी काम ग्राम पंचायतों ओर पंचायत 
संघों में बांट दिये जाते हु । महाराष्ट्र में, इनमें से बहुत से काम जिला परिषदों के द्वारा किए जाते 
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| केरल में, पंचायत बहुत बडी थीं ओर अवश्य ही उनको बहुत से अधिकार दिये गये थे । मद्रास 
में अध्यापकों की नियुक्ति पंचायत संघों के स्तर पर होती थी, लेकिन उड़ीसा और महाराष्ट्र 
में यह काम जिला स्तर पर किया जाता था । मद्रास पाठ्य पुस्तकों की मान्यता संघ स्तर पर 
होती थी और स्कूलों के खोलने का निर्णय पंचायत संघों के द्वारा किया जाता था, जब कि कुछ 
अन्य राज्यों में ये काम जिले और राज्य में केन्द्रित थे । इसलिए ऐसी स्थिति में यह सम्भव नहीं 
था कि पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के सीमा-क्षेत्र में आने वाले कार्यों को वर्गी- 
कृत किया जा सके, जो सभी राज्यों के लिए मान्य हो । यह सिफारिश की गई थी कि विभिन्न 
पंचायती राज अधिनियमों में निर्धारण के अनुसार विभिन्न संस्थाओं के कार्यों के वितरण और 
राज्य सरकारों ने जो प्रशासनिक आदेश जारी किए, उनके अनुसार संगठन के दायित्व को बांटने 
के काम का अध्ययन आवश्यक सूचना के बाद होना चाहिए । इस अध्ययन की उपलब्धियों पर 
एक विशेष समिति को विचार करना चाहिए, जो आगे सिफारिश करेगी । 


7. पंचायती राज के विभिन्न प्रयोगों के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला है और दल का यह 
विचार था कि विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं के कार्य-संचालन का निरीक्षण आवश्यक रूप से 
HUT चाहिए और कुछ समय बाद जब काफ़ी अनुभव हो जाए तो उनके कार्य संचालन का मूल्यांकन 
करना वांछनीय है.। इस अध्ययन के परिणाम सभी राज्य सरकारों के लिए उपलब्ध हो सकते 
| 

8. शिक्षा-कार्यक्रमों म धन लगाने की स्थिति का निर्धारण योजना. आयोग की एक टिप्पणी 
में किया गया था । एक विचार व्यक्त किया गया कि अध्यापकों को वेतन देने का पुरा दायित्व 
राज्य सरकारें लें और पंचायती राज संस्थाएं सामान, भवन, भूमि और अन्य सुविधाएं प्रदान 
Het |. दल का यह विचार था कि राज्य और पंचायतराज संस्थाओं में वित्तीय दायित्व की वितरण- 
पद्धति के सम्बन्ध में कुछ निश्चित सिफारिशें करने और विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए 

इन संस्थाओं द्वारा वित्तीय साधनों को बढ़ाने की पद्धतियों का समय अभी नहीं आया । पंचायत- 

राज संस्थाओं में धन इकट्ठा करने की वर्तमान स्थिति विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है । फिर भी, 
सामान्यतः यह बात मान ली गई थी कि मध्याह्न भोजन, स्कूल सामान, स्कूल पोशाक, स्कूल भवन 
आदि पर खर्च करने के लिए पंचायती राज संस्थाएं साधन जुटाने में अधिक समर्थ हे । यह 
आवश्यक होगा कि पंचायती राज संस्थाओं को सुपुर्द दायित्व के संदर्भ में नई व्यवस्था और उसकी 
उपयुक्तता या अनुपयुक्तता के अंतर्गत शिक्षा कार्यक्रमों पर खर्च करने के लिए. राज्यों से सामान 
इकट्ठा किया जाए । 


3. तदर्थं समितियों का स्थान और कार्य 


9. यह मान लिया गया कि स्वैच्छिक संगठनों और राज्य अभिकरणों के प्रयत्नो में सभी 
स्तरों पर समन्वय होना चाहिए । आयोजन और विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के साथ 
“सम्बद्ध स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा यह काम किया जा सकता है । पंचायती राज 
'संस्थाओं को चाहिए कि वे इन समितियों के साथ विमर्श करते समय स्वैच्छिक संगठनों के प्रति- 
निधियों को शामिल कर लें । 
10. यहं सुझाव दिया गया था कि प्राथमिक और समाज शिक्षा के क्षेत्र में जन सहयोग 
को गतिशील बनाने के लिए इस प्रकार आयोजन किया जाए जिससे राज्य व पंचायती-राजं संस्थाओं 
* के प्रयत्न और विभिन्न संगठनों के प्रयत्न एक दूसरे के अनुपूरक हों । इस उद्देश्य की दृष्टि से 
M13PC|64—5 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| हदन by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 52 


i वरिष्ट प्रकार के कामों में लगे 
१ i संस्थाओं के लिए यह आवश्यक होगा कि f प्रकार के कामों 
Cane से करें। फिर भी, यह विचारणीय है कि ऐसी परि- 
| 
| 


स्वैच्छिक कल्याण संगठतों की सहायता धन सकर! 9) 7 
स्थितियां भी हो सकती हैं ज़ितमें पंचायती राज संस्थाए अपना व्यापक e का विलाज 
कि वे विशिष्ट कार्यक्रमों में सेवाओं ओर धन 


लगा सकें और स्वैच्छिक संस्थाओं से निवेदन क्रें ओं और 
से ue mee । इस प्रकार का लाभश्रद्‌ सहयोग ग्राम से राज्य जी सभी FE 
बिकसित होना चाहिए | विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं की स्थायी pr में स्वैच्छिक 
संगठनों के वैध सदस्यों को सहयोग देता आवश्यक नहीं है । लेकिन विभिन्न लादी ह राज 
संस्थाओं की बैठकों में शामिल होते के लिए उ व्हे विशेष रूप सें आमंत्रित किया जा सकता है, जिससे 


वही प्रभाव होगा । 
4. धर्मार्थं ट्रस्ट और शिक्षा-सम्बन्धी कार्यक्रम 


“yi. धर्मार्थ ट्रस्टों के सम्बन्ध में महाराष्ट्र की स्थिति को विस्तार पूर्वक स्पष्ट किया गया 
था ओर इस कठिनाई की ओर ध्यान दिलाया गया था कि किस प्रकार मूलतः धामिक या साम्प्र- 
दायिक कामों के लिए निमित ट्रस्ट की धनराशि को धर्म-तिरपेक्ष कामों के लिए और प्राथमिक 
ब सामाजिक शिक्षा कार्यक्रमों के काम में लाया जाए । फिर भी, अलग-अलग मामलों में महत्वपूर्ण 
परिणाम निकले हैं, जहां ट्रस्ट के ट्रस्टियों और लाभानुभोगियों को इस बात के लिये मनाया गया 
है कि वे धन को शिक्षा-कार्यक्रमों के लिए रखें । मुख्यतः समाज-क्रार्यकर्ताओं और स्थानीय 
नेताओं को स्वयं ही टूस्टों को समझाने का काम करना होगा जिससे धामिक कार्यों के निमित्त 


| धन में से अधिकाधिक धन शिक्षा की आवश्यकताओं में लगाया जाए । इस ओर विशेष प्रयत्तों 
ग की आवश्यकता है कि ट्रस्ट बनाए जाएं और उनकी धनराशि को विशेषकर ग्राम-क्षेत्रों में काम 


में लाया जाए। इस सम्बन्ध में, धन जमा करने के लिए विभिन्न प्रकार को सम्भावनाओं की सिफा- 
रिश की गई थी कि शहरों में मनोरंजन कार्थक्रम का गठन किया जाए और इस प्रकार के मनोरंजन 
कार्यक्रमों से आने वाले धन को ग्राम-क्षेत्रो के लिए रखा जाए । मद्रास और आन्ध्र में 


प्रादेशिक कल्याण निधियों के द्वारा इस प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई गई हैँ और अब केरल व 
अन्य राज्यों में इसी प्रकार के प्रयत्न हो रहे हैं । 


12. इस बात का उल्लेख किया गया था कि समाज की समाजवादी व्यवस्था के विकास 
के साथ ही परिवारों व व्यक्तियों द्वारा स्थापित ट्रस्टों की सम्भावना कम से कम होती जा रही 
थी । फिर भी, केरल में प्राप्त ट्रस्टों या धामिक ट्रस्टो में दिन प्रति दिन थोड़ा-थोड़ा अंशदान दिया 
जाता है जिससे वर्ष के अन्त तक काफ़ी जमा हो जाता है, यह काम जारी रहेगा और इस प्रकार 
के gl पर अधिक ध्यान दिया जायेगा । 


5. खंड कर्मचारियों और शिक्षा कर्मचारियों का कार्य 


13. खंड कर्मचारियों, शिक्षा कर्मचारियों और स्कूल अध्यापक के कार्य पर योजना आयोग 
में तैयार प्रलेख (अनुबन्ध 1) के संदर्भ में विचार विमर्शं हुआ था खंड व शिक्षा कर्मचारियों के 
लिए पूर्वकल्पित कार्य और स्कूल अध्यापक के कार्य पर पूर्ण सहमति थी । 


14. सुविधाओं को संवेसामान्य बनाने ओर शिक्षा स्तर को सुधारने की दिशा में जो प्रयत्न 
` हुए, उनके संदर्भ में इस बात पर विचार किया गया था कि क्या एक पंचायत समिति में एक 
कर्मचारी के लिए यह संभव है कि वह प्राथमिक शिक्षा के सभी प्रबंध कार्यो: को देखे और तकनीकी 
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व शैक्षणिक कार्यो को भी देखे, तथा क्या एक ही कर्मचारी को दोनों काम सौंपना वांछनीय होगा ? 
दल ने यह पाया कि हर राज्य में स्थिति विल्कुल अलग-अलग है । मद्रास में, शिक्षा विभाग पंचायत 
समिति के प्राथमिक शिक्षा प्रबंध के कार्यों में पूर्ण विभाजन था । शिक्षा विभाग के पास केवल 
निरीक्षण कार्य था, प्रबन्ध कार्यो को पंचायत समिति के लिए और पंचायत समिति के कार्यकारी 
अधिकारी को सहायता देने वाले अधिकारी के लिए छोड़ दिया गया था । कुछ अन्य 
राज्यों में समाज-शिक्षा संयोजक के कार्यों को किसी अन्य विस्तार अधिकारी के कार्यों के साथ 
मिला दिया गया था और ये काम एक ही अधिकारी द्वारा किए जा रहे थे 1. महाराष्ट्र में, जिला 
स्तर के निरीक्षकों को भी जिला परिषद्‌ के पास बदल दिया गया था, लेकिन इस संदर्भ में जिला 
परिषद्‌ के काम के तिरीक्षण और निर्धारण के लिए जिला परिषद्‌ जिम्मेदार थी। आंध्र, महाराष्ट्र, 
उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में शिक्षा निरीक्षणालय के अधिकारी को खंड कर्मचारियों का काम भी 
सौंप दिया गया और वह प्राथमिक स्कूलों के प्रशासन व प्रवन्ध के लिए भी उत्तरदायी था । सर्वे- 
सम्मति से यह स्वीकार कर लिया गया कि तकनीकी मार्ग-दशन और शैक्षणिक निरीक्षण का 
दायित्व शिक्षा मंत्नालय पर ही छोड़ना होगा । 

15. इस बात पर बल दिया गया था कि शिक्षा के स्तर का पर्थवेक्षण व्यापक रूप से 
करना होगा । इसलिए जिस अभिकरण पर शिक्षा स्तर के सम्बन्ध में संस्थाओं को सलाह देने 
और मार्ग दर्शन करत्ते का दायित्व है उनको सभी प्रकार के विकास पर भी सलाह देना चाहिए । 
अन्य शब्दों में यह बड़ा मुश्किल है कि अच्छे प्रबंध व अच्छी शिक्षा में स्कूल स्तर पर अंतर किया 
जाए । यह एक महत्वपूर्ण विचार था कि खंड-स्तर पर प्रवन्ध और निरीक्षण कार्यों को वही TA- 
चारी करे । वह प्रबन्ध कार्यो के लिए समिति के प्रति और तकनीकी व निरीक्षण कार्यों के लिए 
शिक्षा विभाग के प्रति उत्तरदायी होगा । स्कूलों के लिए जनसहयोग जुटाने और समुचित 
सुख-सुविधाओं का विकास उसी हालत में हो सकता है जव पंचायती राज अभिकरणों का सशक्त 
उपयोग किया जाए । यह समझा गया कि प्रबन्ध ओर शैक्षणिक कार्यों में प्रथक्कता क! परिणाम 
यह होगा कि शिक्षा के' पहलुओं का विभाजन हो जाएगा, समन्वय न रहेगा और समस्त विकास 
कार्यों को समझा न जा सकेगा । इसलिए शिक्षा के पूर्ण विकास के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा 
विभाग सभी काम पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा करे । 

16. यह सामान्य: विचार था कि समाज शिक्षा पर अलग से काम किया जाए लेकिन 
इस काम के लिए एक ओर शिक्षा विभाग और दूसरी ओर स्कूल अध्यापक के साथ अत्यन्त निकट 
समन्वय स्थापित करना पडेगा । 
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ग्राम पंचायतों और पंचायत;समितियों के काय... 


Ory IS 1718 


ae ग्राम पंचायत Bop गक E E i 
(1) पंचायत संमितियो को सहायता करना -अर्थीत्‌ a-a क्षेत्रों में प्राथमिक 


शिक्षा के विक्रास के लिए योजनाओ की तैयारी और कार्यान्वयन में खड-स्तर पर स्थांनीय'अधि- 


कारियो की सहायता करना, . 


त? Bi 


re 19%) स्थानीय प्राथमिक HAL को उपयुक्त स्थान और सामान प्रदान करना; 
(3) स्थानीय प्राथमिक स्कूलों में जाने व्राले। वचत कै कल्याण की व्यवस्था करना; ; 
(4) स्कूल भवन/की मरम्मत करवाना और afe पंचायत समिति कहे तो विशेष मरम्मत 


करना और नए भवन बताना; ¬ „¦ pl ee 
। » 1115) स्थानीय प्राथमिक स्कूलों का इस प्रकारे का पर्यवेक्षण करना जो पंचायत समिति 


के सामान्य या विशेष 'आंदिश द्वारा निर्धारित या' निर्देशित att 


इसके कार्यों .को नीचे.प्रस्तुत किया जा सकता है:-- 

। इसके पर्यवेक्षण के/अंतेगत संभी स्कूलों का. महीने मे. कम से: कम एक बार दौरा 

करना}! ” 1707 ७.४ 5४ का । 

यह देखना कि दौरे के समय में स्केल में छात्रों कीं संख्या'उतनी: ही हे जितनी 
i “रजिस्टर मे दिखाई गई है और afe कोई अनियमितता हो तो उसकी 

HOt 0. रिपोर्ट प्रशासनिक अधिकारी को देनां; 1117 है 198 i 


ट (ग) स्कूल खुलने और बंद होने तथा अध्यापकों की उपस्थिति के संबंध में अगर कोई 
“sa ' “अनियमितता हो और समय का पालनं न किया जाता हो तो' उपयुक्त अधिका- 
| RITA Sie TRS WIP 1001 218 का DP) काळ फ़़ 


(घ) यह देखना कि स्कूल भवन अच्छी स्थिति में है और उसमें सफाई रखी गई है; 
(ङ) मुख्य अध्यापक की ओर से प्रस्तुत अनुदान के व्यथ का पर्यवेक्षण करना; 


(च) स्थानीय स्कूल के मुख्य अध्यापक को इस बात की छूट देना कि वह संकटकालीन 
स्थिति में अपना कार्यभार छोड़ दे और उसको आकस्मिक अवकाश प्रदान करना; 


(छ) बिना छुट्टी के मुख्य अध्यापक और सहायक अध्यापक की अनुपस्थिति की रिपोर्ट 
करना; 


(ज) जिस स्कूल में एक ही अध्यापक हो तो उसके अनुपस्थित रहने या छट्टी पर होने 
या ऐसे ही अन्य संकटकाल में उसका कार्यभार संभालना; 


(झ) शिक्षा या अन्य विभाग के किसी अधिकारी के दौरे के समय स्कूल में उपस्थित 
रहना; 
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(ब) जिस समय स्कूल का मुख्य अध्यापक दूसरे मुख्य अध्यापक को स्कूल का कार्यभार 
ait तो उस समय उपस्थित रहना । 


(6) गांव में अनिवार्य उपस्थिति को लागू करने का दायित्व लेना जो उस उद्दश्य के 
लिए निर्धारित नियम और विनियम तथा राज्य सरकार व पंचायत समितियों के सामान्य और 
विशेष निर्देश के अनुसार होंगे । 

उसका दायित्व इस प्रकार होगा:-- 

(क) स्कूल जाने योग्य आयु के बच्चों की गणना को तैयारी; 
(ख) स्कूल न जाने वाले बच्चों की सूचियों का प्रकाशन; 
(ग) स्कूल न जाने वाले बच्चों के माता-पिता को नोटिस जारी करना; 
(घ) कसूरवार मां-बाप को उनके सामने बुलाना; 
(ङ) अधिनियम और नियम व विनियम तथा इस संदर्भ में जारी किए गए सामास्य 
निर्देश की व्यवस्था के अनुसार अनिवार्य उपस्थिति से बचाव की स्वीकृति; 
(च) उपस्थिति आदेशों को पास करना; और 
(छ) कसूरवार माता-पिता के विरुद्ध इस्तगासा दायर करना । 

यह मान लिया गया है कि स्कूलों के कर्मचारी पंचायतों को उनके दायित्व के निर्वाह में 
आवश्यक सहायता देंगे । 

(7) गरीब बच्चों को स्लेट किताब कपड़े और अन्य शिक्षा सामान की व्यवस्था 
करना बशते कि उसके पास घन हो। 

(8) स्कूल फंड के उपयुक्त प्रवन्ध के लिए उत्तरदायी होना | 

(9) खेल के मैदान और स्कूल बाग की व्यवस्था करना और छात्रों व अध्यापकों की 
मदद से उनकी देखभाल करना, बाल-उद्यान बनाना । 

(10) स्कूल के बच्चों के लिए पेय जल और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था 
करना | 

(11) जहां सम्भव हो गरीब बच्चों व अल्प पुष्ट बच्चों के लिए मध्याज्ञ भोजन को 
व्यवस्था करना । 

(12) स्कूल वर्दी की व्यवस्था करना । 

(13) साक्षरता व साक्षरता से अगली कक्षाओं पुस्तकालयों और वाचनालथों की 
व्यवस्था करना । 


(14) बच्चों जवानों और वृद्धों के लिए मनोरंजन, सांस्कृतिक, सामाजिक ओर शिक्षाः 


सम्बन्धी गतिविधियों के लिए सामुदायिक केन्द्र के रूप में ग्राम स्कूलों का गठन करना । 


(15) खेल और युवक समारोह आदि की व्यवस्था करना | 
M13PC/64—6 
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(16) स्कूल-उत्सव मनाता और आदेशों के अनुसार पर्यटन या अन्य सामाजिक व 
सांस्कृतिक कार्यक्रमों का गठन करना | यं आदेश समय-समय पर सरकार या पचायत समिति 
द्वारा जारी किए जाएंगे; और det R 

(17) .सामान्यतः इस प्रकार के अधिकारों को काम में लाना ओर इस प्रकार क 
कर्तव्यों को करना जो समय-समय पर पंचायत समिति प्रस्तुत करे । 


ख. पंचायत समितियां 

(1) शिक्षा-सवक्षण करने और उनमें संशोधन करने तथा प्राथमिक शिक्षा व इसको 
सौंपी गई अन्य सभी शिक्षा-गतिविधियों के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करने व 
इनका कार्यान्वयन करने में शिक्षा-उपसमिति की सहायता करना । 

(2) प्राथमिक स्कलो के लिए उपयुक्त स्थान व सामान प्रदान करना । 

(3) जहां आवश्यकता हो उन स्थानों पर नये प्राथमिक स्कूल खोलना । 

(4) प्राथमिक स्कूलों के लिए ठीक-ठीक स्थान का निर्धारण करना | 

(5) सभी प्राथमिक स्कूलों और अन्य शिक्षा संस्थाओं के कार्य संचालन का पयवेक्षण 
करना । 

(6) समय-समय पर स्कूल समिति को जो श्रधिकार सौंपे जाएंगे उनको प्राथमिक 
स्कलों व अन्य शिक्षा-संस्थाओं के कर्मचारियों पर लागू करना होगा । 

(7) पंचायत शिक्षा समिति की गति विधियों का पर्यवेक्षण करना जिससे यह निश्चित 
हो जाए कि हर ग्राम पंचायत स्कूल फंड के लिए दान देती है और अपने अधीन प्राथमिक 
स्कल या प्राथमिक स्कूलों को रखने और सुधार करने में सामान्यत: मार्ग-दर्शन करती 

(8) अनिवाये प्राथमिक शिक्षा को चलाने के लिए उत्तरदायी होना । 

(9) प्राथमिक स्कूलों में पढ़ते वाले छात्रों की जन्मतिथि व नामों के परिवर्तन की स्वीकृति 
देना । 

(10) प्राथमिक स्कूलों के लिए नए भवन बनाना और विशेष मरम्मत करना । 

(11) पंचायत शिक्षा समितियों के लिए अनुदान स्वीकृत करना । 

(12) खंड में प्राथमिक शिक्षा और अन्य शिक्षा गतिविधियों से सम्बद्ध सामान्यत: 
सभी विषयों पर जिला शिक्षा समिति को सलाह देना । 

(13) सामान्यतः शिक्षा में और विशेषकर प्राथमिक शिक्षा में विस्तार व सुधार के लिए 
खंड में प्रचार कार्यं करना । 
कै (14) खंड में अशिक्षित वयस्कों की गणना और निरक्षरता मिटाने के लिए कार्यक्रम 

तैयार करना । 
(15) गांव के आस-पास सांस्कृतिक मेला फिल्म और चलता-फिरता पुस्तकालय बनाना । 


(16) समय-समय पर इसे जिला शिक्षा समिति के द्वारा जो अधिकार या जिस प्रकार 
के काम सौंपे जाएं उनको काम में लाता । 


(17) युवक संगठनों महिला मंडलों, किसान क्लबों आदि की स्थापना । 
(18) स्वैच्छिक सफाई दलों का गठन । 


e CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अनुबन्ध 2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


खंड कर्मचारियों, शिक्षा कर्मचारियों और स्कूल अ्रध्यापको का कार्य 

पंचायतों और पंचायत समितियों को प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन सौंप देने से ही कुछ 
उपयोगी प्रभाव न पड़ेगा जब तक कि खंड के कर्मचारी और शिक्षा-विभाग कार्थक्रम में सहयोग 
न देंऔर शामिल न हों । खंड विस्तार अधिकारी, ग्राम सेवक, कृषि पशुपालन विस्तार 
अधिकारी, ग्राम उद्योग पंचायत व समाज शिक्षा के संयोजक (पुरुष और स्त्री), ग्राम सेवक 
और सेविका आदि समस्त खंड कर्मचारियों तथा जिला स्कूल निरीक्षक, सहायक जिला स्कूल 
निरीक्षक के शिक्षा विभागों के कर्मचारियों, मुख्य अध्यापकों और अध्यापकों को यह चुनौती 
स्वीकार करनी होगी कि सभी गांवों की ग्राम-शिक्षा समस्याओं को हल करने में मदद दें | खंड 
कर्मचारियों और शिक्षा-विभाग को मिलजुल कर गांवों की शिक्षा के स्तर, सेवाओं और 
सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चा हिएं:-- 


(क) 


(ब) 


विभिन्न शिक्षा माध्यमो के द्वारा लोगों को यह दिखाना कि जो लोग शिक्षित हो 
रहे हे उनका क्या महत्व है और सभी बच्चे उपयुक्त सुप्रशिक्षित, अच्छा वेतन 
पान वाल अध्यापक से पढ़ रह ह Al नहा | 

जैसे-जैसे गांव वालों को दिलचस्पो बढ़ती जाथेगो कि उनके गांव में स्कूल हो, 
तो उनका काम है कि वे गांव को गठित करने में मदद दें ताकि स्कूल के 
निर्माण के लिए श्रमदान और अधिक से अधिक सामान मिल सके | 
साक्षर कक्षाओं के गठन में गांव की सहायता करना । जब स्थानीय साक्षर 
मिल जाएं तो उन्ह साक्षर कक्षाओं को चलाने के लिए प्रशिक्षित किया जाए 
और उनकी मदद की जाए | 

ग्राम अध्यापक की सामाजिक आथिक उन्नति में सहायता करना, इससे यह होगा 
कि गांव को एक योग्य अध्यापक मिल सकेगा । गांव वालों को इस दिशा में 
प्रोत्साहन दिया जाए कि वे अध्यापक को मकान और उपयुक्त सब्जी वाटिका 
प्रदान करें | गांव वालों को इस दिशा में भी प्रोत्साहित किया जाए कि वे स्वयं 
कराधान की योजनाओं को विकसित करें जिससे ग्राम अध्यापक के बढ़ते हुए वेतन 
में अंशदान दिया जा सके | 

खंड कर्मचारियों को चाहिए कि वे खंड के सभी ग्राम अध्यापकों के लिए एक महीने के 
प्रशिक्षण शिविर की व्यवस्था करें, जिससे ग्राम स्कूल अधिकाधिक प्रभावशाली 
संस्था बनी रहे और अध्यापक ग्राम-विकास में और अधिक महत्वपुर्ण कार्य कर 
सकें । इस प्रशिक्षण का यह उद्देश्य होगा कि ग्राम अध्यापक ग्राम-समाज शिक्षक 
बन सके, इस प्रकार के प्रभावशाली विकास के लिए समस्त गांव को गतिशील 
बनाने में सहायक हो सके । चार सप्ताह के प्रथम शिविर के बाद हर साल आठ- 
दस दिन के लिए पुनश्चर्या शिविर खोले जाएं । 

ग्रामवासियों को बराबर यह समझाते रहता कि अतीत काल में तो वे बहुत कम 


शिक्षित थे, या बिल्कुल भी नहीं थे, पर भविष्य में काश्तकार, दस्तकार या उद्योग- 
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के मामलों में भाग लेने के लिए शिक्षा 
यह भी बताना कि अतीत काल म तो 
भविष्य में विज्ञान की जानकारी 


पति की सफलता के लिए और गांव व राज्य 
अधिकाधिक महत्वपूर्ण बत जाएगी | उनको 
परम्परागत पद्धतियों की जानकारी जरूरी थी, पर 
और समझ होना जरूरी होगा । RE 
2. खंड कर्मचारियों को मुख्यतः अपना ध्यान आयोजन के समस्त पत प्र iba! 
करना है, जब कि तकनीकी व प्रशासनिक कार्य संबद्ध विभागों पर छोड़ दिया आ = छ a = 
रूप से सम्बद्ध होंगे और जिनके साथ उपयुक्त सम्पर्क रखा जा सकेगा । जो पय क मिक ७ 
स्कलों की सहायता कर सकते हैं, वे कुटीर उद्योगों और कृषि से सम्वद्ध है । जक i a Ui धा 
मिलनी चाहिएं जिससे उत्पादन, प्रदर्शन और प्रशिक्षण केन्द्रों पर होने वाली विभिः j i ओं 
को देख सकें । स्थानीय अध्यापकों को केन्द्र में शिल्प प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कराए जा सकते हैं । 
उन्नत तकनीकों, कच्चे माल के खरीदने और उत्पादन सहकारी संस्था से तैयार माल की हाट 
व्यवस्था के सम्बन्ध में संस्थाएं काफ़ी वित्तीय सहायता दे सकती है और मार्गदर्शन कर सकती हैं | 
कृषि-विभागो के अंतर्गत प्रदर्शन खेत प्राथमिक स्कूलों के छात्रों और अध्यापकों का इस सम्बन्ध में 
मार्ग-दर्शन कर सकते हैं कि वे कृषि-उत्पादन की नई तकनीकों को समझ सके 1 विज्ञान मंदिर 
छात्रों व अध्यापकों के लिए प्रयोगशाला-सुविधाएं दे सकते हैं, बशर्ते कि वे खंड के मुख्य कार्यालय 
पर स्थित हों । 

3. विभिन्न स्कूल परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए स्कूल अध्यापक को महत्वपूर्ण रूप 
से भाग लेना होगा और यह लाभप्रद होगा यदि अन्य त कनीकी विभागों के विस्तार अधिकारी भी 
विभिन्न प्रक्रियाओं का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने में मदद दें स्कल के समस्त कार्यक्रम का 
केन्द्र बिन्दु अध्यापक हैँ । ग्राम-अध्यापक का सम्मान हर तरह से करना चाहिए । उसको सामु- 
दायिक विकास कार्यक्रम में लाने से सम्भवतः काफी लाभ होगा । स्कूल-अध्यापक के ये 
काम हो सकते हैं:-- 

(क) छात्रों को पढ़ाने का काम; 

(ख) छात्रों को नये विचार देना कि किस प्रकार गांव के जीवन को सुधारा जा 
सकता है ; 

(ग) लड़कों को वैज्ञानिक आधार पर प्रशिक्षित करना और काम करने के वैज्ञानिक 
मार्ग समझाना; 

(घ) मिश्रित खाद बनाना, धुआं न देने वाले चूल्हे बनाना आदि विभिन्न कार्यक्रमों के 
व्यवहार का प्रदर्शन करना; 

(च) छात्रों में सहकारी आदतों का विकास करना और उनको सहकारी वृत्ति का बनाना; 

(छ) स्कूल समय के बाद सामुदायिक विकास कार्यक्रम की गतिविधियों में सीधे 
तौर पर भाग लेना । वह ग्राम वासियों और ग्राम कार्यकत्तीओं में बहुत अच्छा 
योजक बन सकता है; और 

(ज) अध्यापक रूढ़िवादी विचारों की आदत को दुर करने में अपने प्रभाव को काम 


में ला सकता है और ग्रामीण लोगों में उत्सुकता व उदारता का विकास कर सकता 
है जिससे लोग अधिकाधिक वैज्ञानिक ढंग से और अधिक तत्पर ढंग से कामो को 


कर सकें | 
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6. राष्ट्रीय विचारगोष्ठी के प्रमुख निष्कर्ष 
23 अगस्त, 1962 को प्रसारित 
प्रारम्भिक और समाज-शिक्षा के क्षेत्र में जन सहयोग पर राष्ट्रीय विचार गोष्ठी मद्रास मॅ 
17 अगस्त से 23 अगस्त 1962 तक हुई । विचार गोष्ठी का यह लक्ष्य था कि राष्ट्रीय स्तर पर 
जन सहयोग प्राप्त करने में विभिन्न राज्यों के अनुभवों का अध्ययन किया जाए, जिससे सर्वाधिक 
प्रभावशाली तकनीकों की खोज की जा सके । शिक्षा के क्षेत्र में हमारे सामने बहुत बड़े-बड़े काम 
पड़े हैं जिससे यह आवश्यक हो जाता है कि राज्य प्रयत्न की मदद के लिए पुर्णतः जन सहयोग का 
विकास किया जाए । जन सहयोग को प्राप्त करने में जो अनुभव हुआ है, वह उत्साहवर्धक है । 
जो लोकतंत्र-विकेन्द्रीकरण स्थानीय संस्थाओं को उनके विकास के लिए अधिकार और दायित्व 
प्रदान करता है, वही संस्थागत ढांचा भी देता है, जिसके अन्तर्गत बड़े स्तर पर स्थानीय साधनों 
को गतिशील बनाया जा सके । यह ऐसा समय है, जब पंचायतीराज चालू किया गया या विभिन्न 
राज्यों में चालू किया जा रहा है, इसलिए इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली तकनीकों को 
विकसित करने के प्रश्‍न पर विचार करने का उपयुक्त समय है । इस उद्देश्य के लिए विचार गोष्ठी 
ने अपनी शक्ति पूर्व उपलब्ध अनुभव पर लगा दी और नए चालू विकास को ध्यान में रखा है । 
आज की मुख्य समस्या यह है कि हमारे लाखों गांवों में बहुत अधिक जन शक्ति ऐसी है, जिसका 
उपयोग नहीं हुआ है इसलिए स्थानीय तौर पर उपलब्ध सामान को काम में लाने के लिए क्षमताओं 
को सक्रिय बनाया जाए । इससे स्कूल भवन, फरनीचर, सामान्य शिल्प सामान, जरूरतमंद बच्चों 
| के लिए मध्याह्ल भोजन और मुफ्त कपड़े, मिट्टी का तेल और साक्षर कक्षाओं के श्यामपट आदि 
की स्थिति में काफ़ी अंतर पड़ जाएगा । इस प्रक्रिया में समुदाय अपनी ही उन्नति के लिए संगठन, 
रचनात्मक नेतृत्व और संघर्ष के लिए पक्के निश्चय में सुदृढता लाएगा । स्कूल शिक्षण के स्तर में 
जितना सुधार होगा, उतना ही अधिक यह समुदाय अनेक ठोस रूपों में सेवा करने की क्षमता पा 
सकेगा | फिर भी, इसकी क्षमता इस गति पर आधारित होगी कि प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय 
समुदाय के जीवन से जोड़ने के लिए पुनर्गेठित किया जाए । 

2. पहले दिन के सामान्य विचार विमर्श के बाद विचार गोष्ठी को चार अध्ययन दलों 
में बांट दिया गया इन दलों ने उन विभिन्न रूपों की विस्तृत सिफारिशें की, जिन के द्वारा जनता 
स्कूल, स्कूल के बच्चों और वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों की मदद कर सकती है । पंचायती राज 
समितियों, तदर्थ और स्वैच्छिक समितियों जैसी विभिन्न संस्थाओं के कार्य के संबंध में जन सहयोग 
पाने के लिये विचार-विमर्श भी किया गया था । मोटे तौर पर यह विचार गोष्ठी इन निष्कषों 
पर पहुंची:-- 

(1) हाल के वर्षो में प्रारम्भिक और समाज शिक्षा के लिए लोगों का सहयोग पाने में 
जो प्रगति हुई, उसका पर्यवेक्षण विचार गोष्ठी ने किया । इस दिशा में जो काम 
किए गए, उनसे यह पाया गया कि जन सुलभ सहायता की गति अभी तक प्रार- 
म्भिक अवस्था में थी । शिक्षा स्थिति पर काफ़ी प्रभाव डालने की दृष्टि से इसका 
गठन राष्ट्र स्तर पर करना होगा । 

(2) देश की परिस्थितियां विभिन्न प्रकार की हैं और सामुदायिक प्रयत्न स्थानीय 
स्थिति के अनुसार करना होगा, इसलिए पूरे देश में कोई समान दृष्टिकोण नहीं 
अपनाया जा सकता । 
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(3) अब तक जन सहयोग छुटपुट और तदर्थ ढंग का रहा हे । इसे सुदृढ़ बनाने और 
जारी रखने के लिए संस्था का रूप देना होगा । अपनी सहजता बनाए रखने 
के लिए इन संस्थाओं को यथासंभव जनता के निकट रहना होगा । इस प्रकार 
की संस्थाओं की व्यवस्था पंचायती राज द्वारा की जाती है | 

(4) विचार गोष्ठी ने महसूस किया था कि पंचायती राज संस्थाओं का विकास धीरे- 
धीरे और कहीं-कहीं कठिन भी होगा । इसलिए, शिक्षा के लिए जन सहयोग पाने 
की वहुत बड़ी जिम्मेदारी उनकी क्षमता के अनुसार अवश्य ही इन संस्थाओं पर 
पड़ेगी । स्वैच्छिक और तदर्थ सहायता का काम यथावत महृत्वपुण बना रहगा | 
हर संस्था या संस्थाओं के लिए एक शिक्षा फंड खोला जा सकता है जिसमें नकद, 
किस्म या श्रम के रूप में तदर्थ दान और वृत्ति दान लिया जा सकता है । 

मिलने वाली स्थानीय सहायता का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए यह आवश्यक 

है कि सरकार और स्थानीय संस्थाएं इसे सब प्रकार का आवश्यक तकनीकी 

मार्गदर्शन निःशुल्क दें । 


— 


(5 


(6) स्वैच्छिक संस्थाओ और पंचायती-राज संस्थाओ में निकटतम सहयोग होना 
चाहिए । विकास कार्यक्रमों की पहल पंचायती राज संस्थाओं को करनी होगी । 
वे स्वैच्छिक संगठनों के अनुभव और विशेषता का लाभ भी उठा सकेंगी | 


इसके अलावा स्थानीय सहायता पाने के लिए निष्ठावान नेतृत्व की आवश्यकता 
है जो लोगों में विश्वास जमा सके । किस हद तक जन सहयोग प्राप्त होगा, 
यह बात बहुत कुछ नेतृत्व पर निर्भर होगी जो शिक्षा-विभाग, पंचायती राज 
संस्थाओं के अधिकारियों और अध्यापकों के सम्मिलित रूप में होगा । 

(8) एसे अनेक कार्यक्रम हैं जिनसे शिक्षा के काम में सहायता मिलती है जैसे माता- 
पिता को समझाना कि वे लड़कियां स्कूल भेजें, वयस्क लोग साक्षर कक्षाओं में 
जाएं आदि | इससे समुदाय पर वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा । केवल अधिक 
प्रगतिशील भाग अन्य लोगों को शिक्षा देगा । जिससे उनके पूर्वाग्रह और अज्ञानता 
दूर हो सकें | 


— 
N 
= 


| (9) शिक्षा के लिए जन सहयोग एक दुहरी प्रक्रिया है । शिक्षण संस्थाओं को जन- 
शिक्षण का काम करना होगा जिससे सहायता करने के लिए उनकी क्षमता और 
स्वेच्छा का पुरा निर्माण किया जा सके । इसलिए सभी शिक्षण संश्थाओं को अपने 
ही हित में महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में वयस्क शिक्षा को लेना होगा । 


(10) यदि स्कूल को इस योग्य बनाना है कि वह सामुदायिक जीवन में महत्वपूर्ण कार्य 
कर सके तो स्कूल को वर्तमान की अपेक्षा और अधिक अच्छे सामान से यक्त 
करना होगा । इसके अध्यापकों के लिए गांव में ही क्वार्टर लिए जाने चाहिएं l 
शायद, यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व होगा जो सामुदायिक कार्य को करने में 
स्कूल के प्रभाव का निर्धारण करेगा । इसमें कक्षा के कमरे, खेल के मैदान और 
स्कूल HH होंगे । चकबंदी करते समय और नई बस्तियों की स्थापना करत 
समय स्कूल की इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा । 


2 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
nO) ee _ ae 


(11) 


(13) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


61 


यदि स्कूल को भूमि, बैल, शिल्प कारखाना आदि की उत्पादन सम्पत्ति प्रदान की 
जाए तो जन सहयोग का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा और स्कूल इससे निरन्तर 
आय प्राप्त कर सकते हें । स्कूल समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने का यह अतिरिक्त 
लाभ होगा । 


विशेष चिन्ता का विषय लड़कियों की शिक्षा है और लड़कियों व लड़कों के 
नामांकन में बहुत अधिक असमानता है । इसके रास्ते में दो बड़ी कठिनाइयां 
हैं-- (1) अध्यापिकाओ की कमी और (2) लड़कियों को अपने छोटे भाई बहनों 
की देखभाल करनी होती है । जन सहयोग के माध्यम से इन दोनों समस्याओं 
को स्थानीय समाज द्वारा अंशतः हल किया जा सकता है । अध्यापिकाओं 
के लिए क्वार्टर दिए जाएं और बालगृह चलाए जाएं जहां वे छोटे बच्चों को 


‘os जाएं जब कि उनकी बहिनें स्कूल में जाएं । एक अन्य कठिनाई यह है कि 


मां-बाप को अपनी लड़कियों की शिक्षा के महत्व की काफी जानकारी नहीं है । 
इस काम में भी पंचायतें मदद कर सकती हैं | 


वयस्क साक्षरता के क्षेत्र में शिक्षण संस्थाओं को चाहिए कि वे अध्यापक प्रदान 
करें, जब कि साक्षर कक्षाओं के लिए मिट्टी का तेल श्याम पट जैसी अन्य आवश्यक- 
ताओ की व्यवस्था स्थानीय समुदाय को करनी होगी । पंचायत को वयस्कों से 
भी अनुरोध करना होगा कि वे साक्षर कक्षाओं में शामिल हों । जन सहयोग 
समुचित रूप से राज्य प्रयत्न की मदद करेगा और देश में साक्षर कक्षाओ के 
उच्चस्तरीय गठन में मदद देगा । पंचायती राज संस्थाओ की सफलता और 
देश के आथिक विकास के लिये इसकी अत्यन्त आवश्यकता है । 

जन नेताओं और समाज कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वे धार्मिक ट्रस्टों को समझाएं 
जिससे जन शिक्षा के लिए विशेषकर ग्राम-क्षेत्रों में फंड को बढ़ाया जा सके । 
काम मुश्किल है लेकिन इससे प्रतिदान भी मिल सकता है । यह काम विशेषकर 
उन ट्रस्टो के मामले में मुश्किल है, जो मूलतः धार्मिक या साम्प्रदायिक उद्देश्यों के 
लिए बनाए गए थे । समाजवादी समाज की अधिक से अधिक प्राप्ति और 
विशिष्टता प्राप्त वर्गों की समाप्ति के साथ ही परिवारों और वयक्तियो द्वारा 
स्थापित ट्रस्ट भविष्य में कम से कम हो जाएंगे । फिर भी, बहुत से दानियो के छोटे 
छोटे दानों द्वारा स्थापित ट्रस्टों का भविष्य अच्छा है और उन्हें हमारे निर्देशन 
की सर्वाधिक आवश्यकता है । 


प्राथमिक और समाज-शिक्षा के लिए धन इकट्ठा करते के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम 
किए जाएंगे जिनमें कलाकारों की सहायता ली जाएगी । 


जन सहयोग प्राप्ति के संबंध में अध्ययन करने के लिए यह विचार-गोष्ठी अंतिम 
नहीं है, बल्कि यह तो इसकी शुरुआत है । इससे बहुत सी समस्याएं सामने आई हैं 
जिन पर इस समय आंकड़े व अनुभव बहुत सीमित हैं । इन समस्याओं पर फिर 
अध्ययन करना होगा और इन पर भावी विचार-गोष्ठियों में विचार विमर्श 
किया जाएगा । 
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7. स्कूलों.के निरीक्षणों की रिपोर्ट 


20 अगस्त 1962 को विचार गोष्ठी के प्रतिनिधियों ने शहर के मध्याह्न भोजन केन्द्रों 
व मुफस्सिल के प्राथमिक स्कूलों का दौरा किया और मध्याह्न भोजन योजना के संचालन व स्कूल 
सुधार योजना के कार्यान्वयन को देखा । 

इस काम के लिए प्रतिनिधि दो भागों में गए थे । उन्होंने दिन का कार्यक्रम मद्रास निगम के 
चार मध्याल्ल भोजन रसोईघरों में से एक के दोरे से शुरू किया था | निगम अपने ही ब is 
मध्याह्न भोजन योजना चला रहा है जिसके अंतर्गत 301 स्कूल और लगभग 30,000 छात्र 
आते हैँ । AS 

उन्होंने चिगलेपट जिले के सेदापेट, सिरीयपरमबदुर और कांचीपुरम ताल्लुको का दौरा । 
भी किया । दोनों दलों ने निम्नलिखित स्कूलों का दौरा किया:-- 


1. छावनी बोर्ड प्राथमिक स्कूल, सेंट थोम्स माउंट 
प्रतिनिधियों ने इस व्यवस्था को देखा जिसके अन्तर्गत 200 छात्रों को खाना खिलाया जाता 
था। रसोई घर, गोदाम और उस बाग की जांच की गई जिसकी सब्जियों को मध्याह्न भोजन के 
काम में लिया जाता था । मध्याह्न भोजन योजना से सम्बन्धित विभिन्न रजिस्टरो और दान की 
सूची को देखा गया । समिति को यह जानकर आश्चर्य हुआ था कि कुछ देने वाले ऐसे थे जो हर । 
महीने कुछ आते देते थे और कुछ दानी व फर्म ऐसी थीं जो 100 रुपये से 500 रुपये तक देती थीं । 
2. हिन्दू रिलिजस सीनियर बेसिक स्कूल एन्ड आरफानेज, वलाजाबाद 
इस क्षेत्र में यह एक सबसे बड़ा उच्चतर बुनियादी स्कूल है जिसके साथ एक अनाथालय है 
जिसमें 850 बच्चे हे । स्कूल और अनाथालय की स्थापना श्री मसिलामनी मुदालियार ने की 
थी जिसने प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उनको दोपहर का भोज दिया। भोजन के वाद बच्चों 
ने प्रतिनिधियों का मनोरंजन किया और प्रतिनिधियों के लिए स्वागत भाषण हुए । 


प्रतिनिधियों ने अनाथालय में भोजन-व्यवस्था और दिन में पढ़ने वाले के लिए मध्याह्न 
भोज की व्यवस्था को देखा । 


एक दल ने इन स्कूलों के अलावा निम्नलिखित स्कूलों का दौरा किया:-- 
1. मालेचरी सहायता प्राप्त स्कूल 

यह एक सहायता प्राप्त स्कूल है जिसकी व्यवस्था अध्यापक करते हैं। इसमें 341 छात्र हू 
जिसमें से 250 छात्रों को मुफ्त मध्याह्न भोजन दिया जाता है । भोजन खिलाने की व्यवस्था को 
देखा गया । प्रतिनिधियों ने उन विभिन्न चीजों को भी देखा जो स्कूल सुधार योजना के अंतर्गत 
जनता द्वारा दी गई थीं, जो 4000 रुपये के मूल्य की थीं । इसमें ये चीजें शामिल हील 


रुपये 
कक्षाओं के लिए कमरे 1,886. 00 
खेल का सामान 151. 00 
फर्नीचर हु 226. 00 
age गिरी के औजार 75.00 
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2. करीसंगल पंचायत यूनियन प्राथमिक स्कूल 

इस स्कूल में 102 छात्रों में से 50 छात्रों को भोजन खिलाया जाता है । 8,000 रुपये के 
मूल्य का एक पक्का भवन जनता ने दिया है । 4,000 रुपये के मूल्य की 27 सेंट भूमि मध्याह्न 
भोजन के लिए दी गई है और खेल के मैदान के लिए 80 सेंट भूमि दी गई है । 


3. एकनम्पेत 


मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत 362 छात्रों में से 90 छात्रों को खाना खिलाया जाता था | 
'ग्रामवासियों ने 7,000 रुपये के मूल्य के कमरे खड़े किये हे और 2,300 रुपये के मूल्य का 
-संभरण सामान दिया है । प्रतिनिधियों ने सहर्ष देखा कि दौरे के दिन ही एक बारात के द्वारा 
स्कूल के बच्चों को मिठाइयां और खाने की अन्य चीजें बांटी गई । 
| दूसरे दल ने निम्न स्कूलों का दौरा किया :-- 
1. सी० एस० आई० हायर एलीमेंट्री स्कूल, सिरीपरमबदुर 
मध्याह्न भोजन व्यवस्था के अलावा प्रतिनिधियों ने जनता द्वारा निमित 6,000 रुपये के 


मूल्य का भवन देखा । जनता ने चौक की पक्की दीवार वनाई थी । समुदाय ने ही भवन में बिजली 
लगाई थी । 


2. Glo एस० आई० ऐलीमेंट्री स्कूल, बड़ाकंचीपुरम 


100 बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन व्यवस्था को देखा गया | समिति के द्वारा एक सम्मिलित 
रसोई घर में मध्याह्न भोजन तैयार किया जाता है और हूर रोज अल्यूमिनियम के टिफिनों में 
विभिन्न स्कूलों को भेज दिया जाता है । मध्याह्न भोजन समिति का अध्यक्ष विरोधी दल का प्रमुख 
विधान सभा सदस्य होता है । स्कूल सुधार समिति ने स्कूल में बिजली लगाई है और 250 
रुपये के मूल्य का शेड बनवाया है | 


3. पंचायत यूनियन हायर एलीमेंद्री स्कूल, अय्यमपेत 

इस स्कूल में 75 बच्चों को खाना खिलाया जाता है। रसोईघर और गोदाम का निरीक्षण 
| “किया गया । प्रतिनिध्चियों ने लोगों के द्वारा प्रदत्त जलाने की लकड़ी का ढेर देखा । स्कूल सुधार 
| के लिए दान 14,000 रुपये से अधिक बढ़ गया जिसमें 8,200 रुपये का भवन, 4,500 रुपये का 
सामान और यन्त्र जिसमें बच्चों के लिए रेडियो सेट भी शामिल हैं । 


A, पंचायत यूनियन एलीमेंद्री स्कल, कोरनालीर 

इस स्कूल का दौरा केवल तीन प्रतिनिधियों ने किया था, क्योंकि यहां केवल जीप से जा 
सकते थे । यह एक छोटा गांव है जिसमें केवल स्कूल आयु के 78 लड़के और 58 लड़कियों का 
नामांकन किया गया है । इनमें से 100 विद्याथियों को हर रोज खाना खिलाया जाता है और 
गांव वाले इस योजना के प्रति बहुत उत्साहित हैं । ग्रामवासियों ने 1,500 रुपये के मूल्य के तीन 
शेड दान मे दिये हैं उनके पास एक योजना है कि वे 16,700 रुपये लगाकर एक पक्का भवन 
बनाएंगे और उन्होंने 2000 रुपये पहले ही जमा कर दिए हैं । 60 प्रतिशत से अधिक बच्चों को 
वर्दी दे दी गई है । 
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. गुदियातम में स्कूल सुधार सभा के निरीक्षण की रिपोट 


21 अगस्त 1962 को प्रतिनिधि स्कूल सुधार सम्मेलन देखने के लिए गुदियातम गए जो 
मद्रास से 105 मील दूर है । बहुत से प्रतिनिधि जाने और आने की लम्बी यात्रा से घवड़ा गए 
| और अंतिम समय में रुक गए । इसलिए केवल 29 प्रतिनिधि सुबह की 9-30 वाली विशेष बस 
से गुदियातम गए । वे गुदियातम लगभग 1-30 वजे पहुंचे । स्कूल सुधार समिति के अध्यक्ष श्री 
के० एम० गोविन्दराजन ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया और उनको भोज दिया । थोड़ा आराम 
करने के बाद वे सम्मेलन में गए । म्यूनिसिपल हाई स्कूल के भवन में विशेष रूप से निर्मित बड़े 
पंडाल, सम्मेलन के लिए एकत्रित अध्यापकों व जनता की भारी भीड़ को देख कर दंग रह गए | 
उनमें से अधिकांश लोग यह देख कर चकित रह गए कि लम्बी-लम्बी दीर्घाओं में सजे हुए लोगों 
के बहुत से उपहार रखे हुए थे । कुछ उपहार इस प्रकार थे--मध्याह्न भोजन तैयार करने के लिए 
बर्तेन, खाने की प्लेटे और टम्बलर, पेय जल के वर्तन, ग्लोब, घड़ियां, रेडियो, मानचित्र और चार्ट, 
स्कूल के बच्चो के लिए वर्दी, सिलाई मशीनें, तख्त, बेंचें, मेज, अलमारी, जेसे क्लास फरनीचर 
बाल्टियाँ और बाग के औजार तथा इन सबसे अधिक महत्वपुर्ण चीज थी स्कूलों के पुस्तकालयों 
के लिए किताबें । स्थानीय लोगों ने ये उपहार गुदियातम क्षेत्र के 210 स्कूलों के लाभ के लिए 
दिए थे । इस सम्मेलन में जो उपहार जमा हुए थे उनका मूल्य दो लाख रुपये से अधिक था । 
निःसन्देह ये चीजें समुदाय द्वारा अपनाई गई या पूर्ण योजनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं । 
नए स्कूल भवन बनाए गए थे, बहुत से स्कूल भवनों की मरम्मत की गई थी या उनमें सफेदी हुई 
थी और सफाई की सुविधाएँ प्रदान की गई थीं। समुदाय ने जो योजनाएँ अपने हाथ में लीं, उनका 
मूल्य 9,62,000 रु० था और जो योजनाएं पूर्ण हुई उनका मूल्य 5, 64,000 80 था । 


प्रतिनिधियों ने उपहारों के प्रदर्शन की एक झलक देखी ही थी कि भारी वर्षा शरू हो गई 
और उसने सारी व्यवस्था को विगाड़ दिया । फिर भी, आश्चर्य की वात यह थी कि बहत से । 
दशक भीगते हुए भी मद्रास के शिक्षा मंत्री श्री एम० भक्तवत्सलम्‌ और सम्मेलन के अध्यक्ष के | 
आगमन का प्रतीक्षा कर रहे थे । मंत्री महोदय भारी वर्षा में आए | सम्मेलन की कार्रवाई | 
प्रार्थना से शुरू हुई | स्कूल सुधार समिति के अध्यक्ष श्री के० एम० गोविन्दराजन ने मंत्री, 
प्रतिनिधियों और जनता का स्वागत किया । कोयम्बटर डिवीजन के डिवीजनल इंस्पेक्टर | 
श्री एस० वी० चिकिबबु ने सम्मेलन में रिपोर्ट पढ़ी । तब मंत्री महोदय ने अध्यक्षीय भाषण 
दिया जिसमें उन्होंने स्थानीय समुदाय की उदारता की प्रशंसा की क्योंकि जनता ने स्कूलों के 
सुधार के लिए बड़ी उदारता पुर्वक दान दिया था । इसके बाद HENE भोजन योजना के लिए 
गांव वाला ने जो नकद दान दिया था, उसे मंत्री महोदय के सामने अध्यापक संगठन केन्द्र के ते रट 
सचिवों ने प्रस्तुत किया । यह धन राशि 700 रुपये से लेकर 2,600 रुपये तक थी । यह धन राशि 
बाद में संबंधित सचिवों को लौटा दी गई ताकि संबंधित मध्याह्न भोजन योजना के लिए उसे 
बचत बक म जमा कर दिया जाए । इसके बाद मद्रास के जनशिक्षा निदेशक श्री एन० डी० 
मुन्दरवदिवेलु का भाषण हुआ जिन्होंने उन अध्यापकों के उत्साह को प्रशंसा की जो सम्मेलन के 
गठन करने में और दानशील लोगों को दान देने के लिए प्रोत्साहित करने में मुख्य थे । कई प्रति- | 
निधियों के भाषण हुए और उन्होने समुदाय व विभाग के अत्यधिक प्रयत्न की प्रशंसा की कि वे 


स्कूल सुधार सम्मेलन का गठन कर सके । सभी ने श्रोताओं के धैर्य की प्रशंसा की, जो भारी 
64 
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वर्षा के बावजूद तीन घंटे तक भीगते हुए खड़े रहे । यह इस बात का संकेत था कि इसमें उनकी 
अत्यधिक दिलचस्पी थी । मद्रास के लोग बच्चों की शिक्षा में और उनके स्कूलों के सुधार में 
दिलचस्पी ले रहे थे । वैलोर में उत्तरी अरकाट के जिला शिक्षा अधिकारी श्री के० मोहनारंगम 
ने धन्यवाद दिया । सम्मेलन के अंत में राष्ट्रीय गान गाया गया । 

एक घंटे वाद, प्रतिनिधियों ने शिक्षा मंत्री के साथ भोजन किया और लगभग साढ़े सात 
बजे मद्रास को वापिस चले गए । 

प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए भव्य व्यवस्था की गई थी और इसका श्रेय स्कूल सुधार 
समिति के अध्यक्ष श्री गोविन्दराजन को जाता है । उन्हे केवल इस वात का खेद था कि सभी 


~ 


प्रतिनिधि सम्मेलन में नहीं गए, जिसकी उन्हें आशा थी और इस दृष्टि से व्यवस्था की गई थी । 


इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रतिनिधियों ने गुदियातम में जो कुछ देखा, उसका प्रभाव उन 
पर बहुत अधिक पड़ा । वास्तव में किसी आदमी को स्कूल सुधार सम्मेलन को इसलिए देखना 
है कि वह जान सके, वह क्या चाहता है और कैसे इसकी व्यवस्था होती है, क्योंकि कोई भी, लिखित 
या अलिखित बयान उत्साह और संगठन के उपयुक्त भाव को नहीं दे सकता | 


वाद में, बहुत से प्रतिनिधियों ने मद्रास में स्कूल सर्वेक्षण रजिस्टर को देखा जिसमें यह 
दिखाया गया था कि स्वैच्छिक दान देने के लिए स्थानीय समुदाय से सम्पर्क स्थापित करने से पहले 
हर स्कूल की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया गया था । यह महत्वपूर्ण है कि स्कूलों को दान 
उन चीजों के रूप में दिए जाते हे, जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है और नकदी के रूप में बहुत 
कम दान दिए जाते हे । नकदी के रूप में दान, सामान्यतः, स्कूलों की मध्याह्न भोज निधि को दिया 
जाता है । 
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9. सिफारिशों का सारांश 
स्कूलों के लिए सामुदायिक सहायता 
स्कूल के भवनों और खेल के मेदानों के लिए भूमि 


1. स्कल के कामों के लिए, जिनमें स्कूल भवन भी शामिल हे, अपेक्षित भूमि को सीमा 
के कुछ नियम बनाए हे | राज्य उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ले सकता है । (पैरा 1) 

2. शिक्षा-विभाग निधि बनाई जा सकती है जिसके लिए नकदी, किस्म या श्रम के रूप 
में दान लोगों से लिया जा सकता है । इस निधि को भूमि के अभिग्रहण के लिए काम में लाया जा 
सकता है और जहां जरूरत हो स्कूल भवन के निर्माण के लिए काम में लाया जा सकता है ओर 
जहां शिक्षा निधि के साधनों को मध्याह्ने भोजन, मुफ्त पुस्तकें व स्टेशनरी और मुफ्त कपड़े व 
नामांकन आन्दोलनों के संगठन की व्यवस्था के खर्चे के लिए काम में लाया जा सकता है । 
(पैरा 2-घ) 

. व्यक्तियों, ट्रस्टों और धर्मदायों से दान के रूप में भूमि ली जा सकती है और ऐसी भूमि 

को चकबंदी के समय अलग रखना होगा । (पैरा 2-क-ग-) | 

4. ग्राम-क्षेवरो मे नकदी, किस्म और श्रम के रूप में दान एकत्रित करने का काम पंचायत । 
की शिक्षा समितियों, पंचायत समितियों या जिला परिषद या तदर्थ समितियों को सौंपा जा सकता | 
हे। जेसी भी स्थिति हो, और अन्य क्षेत्रों में माता-पिता की संस्थाएं इस काम को कर सकती हे । | 
(पैरा 2-ज) | 


5. शहरी क्षेत्रों में सरकार या म्यूनिसिपैलटी द्वारा अधिकृत भूमि को शिक्षा विभाग से । 
सलाह किए विना बेच। नहीं जा सकता । जहां शहरी क्षेत्रों में खेल के मैदानो का अभाव हो तो 
खुले क्षेत्र या खेल के मैदान एक जगह बना दिये जाएं और इस क्षेत्र के अधिकाधिक स्कलों के लिए 
चं उपलब्ध हों। कस्वो के भावो तीव्र विस्तार और नए Heal के विकास की दृष्टि से ऐसे क्षेत्रों 
का महानगर योजनाओं को चाहिए कि वे उस क्षेत्र की शिक्षा आवश्यकताओं के लिए काफी 
भूमि दें । (पैरा 2-ट-द) । 


स्कूल भवन । 
6. जनता ऐसे क।मो में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित हो, इसके लिए हर दानशील को यः 

इजाजत मिले कि प्रदत्त धनराशि के आधार पर कमरों, खंडों या स्कूलों पर उनका नाम लिखा 

जाए । (पैरा 4) 


7. अध्यापकों को भविष्य निधि की धनराशि का इस्तेमाल स्कल भवन के निर्माण के 
लिए स्थानीय संस्थाओं को ऋण देकर किया जा सकता (पेरा 5) 


8. विस्तार अधिकारियों (इंजीनियरिंग) और स्थानीय संस्थाओं, इंजीनियरों और arà- 
जनिक निर्माण विभाग के इंजीनियरों की सलाह पंचायत समितियों और जिल। परिषदों को ही नहीं 
बल्कि सहायता प्राप्त प्रबन्धक स्कूलों को भी देनी होगी, जहां तक भवनों के निर्माण और विना 
'अतिरिक्त खर्च के बड़ी-बड़ी मरम्मते करने का प्रश्‍न है । (पैरा 6) 
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9. भवनों के दान को सुविधाजनक वनाने के लिए कार्य करने के आसान तरीके कल्पित 
किए जा सकते हें । (पैरा 7) 

10. राज्य सरकार को स्कूलों के लिए विभिन्न आकार और प्रकार के लिए डिजाइन बनाने 
चाहिएं और उनका प्रचार करना चाहिए ताकि तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन की आवश्यकता 
कम से कम रह जाए । (पैरा 8) 
स्कूलों के लिए सामान और पढ़ाने का सामान 

11. राज्य सरकारों के द्वारा सम्भावनाओं के अनुसार प्रदत्त सहायता के अलावा सामान 
व पढ़ाने के सामान को रखने, मरम्मत और बदलने का उत्तरदायित्व वर्तमान परम्परा के अनुसार 


स्थानीय समुदाय की सहायता से स्कूल समितियों को होगा | (पैरा 11) 


12. जहां तक सम्भव हो, प्रारम्भिक स्कूलो के लिए स्थानीय सामान की खरीद होनी 
चाहिए | (पैरा 13) 

13. स्कूल सुधार सम्मेलन के गठन के द्वारा, जैसा कि मद्रास में होता है, सामान और 
पढ़ाई का सामान स्थानीय समुदाय से इकट्ठा किया जाए। (पैरा 12) 

दल 2 : बच्चों के लिए सामुदायिक सहायता 
नामांकन आन्दोलनों का संगठन 

14. नामांकन आन्दोलन कार्यक्रम के सम्बन्ध में ग्रामसेवको और मुखी सेवकों को निश्चित 
काम सोंपने से लड़कों और लड़कियों के बीच नामांकन में असमानता काफ़ी कम हो जाएगी | 
(पैरा 2-ख) 

15. प्राइमरी स्कूलों में काम के घंटे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार होने चाहिएं । 
मोसम सम्बन्धी तत्वो को भी ध्यान में रखना होगा और उसी के अनुसार स्कूल की समय सारिणी 
होगी । (पैरा 2-छ) 
उपस्थिति सें नियमितता बनाए रखना 

16. स्कूल समितियो को चाहिए कि वे सर्वाधिक आवश्यक उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करें 
जिससे छात्र नियमित रूप से उपस्थित रहें । यह समिति हर महीने छात्रों की उपस्थिति व अनु- 
पस्थिति का पर्यवेक्षण करे और उसके कारण मालूम करे | (पैरा 3-क) 

17. समिति को चाहिए कि वह उन बच्चों के लिए उपयुक्त पुरस्कार दे जो दैनिक 
उपस्थिति में असाधारण हों। (पैरा 3-ग) 

18. जो अध्यापक नियमित उपस्थिति करने में सहायक हों, उनकी विशेष प्रशंसा की 
जाए । (पैरा 3-ग) 

19. समिति को समय समय पर स्कूल के रजिस्टरों को देखना चाहिए ताकि इंदराज में 
किसी प्रकार की अशुद्धि न रहे । (पैरा 3-घ) 

20. स्थानीय समुदाय को समझाया जाए कि वे अध्यापकों के लिए वहां कोई आवास- 
स्थान प्रदान करें, जहां क्वार्टर या किराये के मकान न हों जिससे स्कूल से गायब होने की अध्यापकों 
की प्रवृति को कम किया जा सके । (पैरा 3-च) 
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शिल्प-शिक्षण का संगठन 

21. स्थानीय समुदाय स्थानीय शिल्पियों से सम्पर्क स्थापित करें कि वे अंशकालिक आधार 
पर छात्रों व अध्यापकों को परम्परागत और आधुनिक शिल्प का तकनीकी शिक्षण दें। इन 
शिल्पियों को थोड़ा-सा पारिश्रमिक देने में जो खर्च होगा, वह स्थानीय समुदाय को उठाना होगा । 
स्कूल के छात्रों और अध्यापकों को यह छूट होनी चाहिए कि वे स्थानीय शिल्पियों और कृषकों 
के कारखानों और खेतों को देखें । इस प्रकार इन कारखानों और खेतों से शिल्प-प्रयोगशाला 
का काम चल सकता है । (पेरा 6-ख ) 
सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों का संगठन 

22. ग्राम समुदाय को नजदीक के हाई स्कूलों के शारोरिक शिक्षा निर्देशकों से सम्पर्क 
स्थापित करना चाहिए कि वे प्राथमिक स्कूलों में बाहरी कैम्प और भौतिक गतिविधियों के गठन 
में माग-दर्शन दें । कुछ गांवों के लिए प्रतियोगिता के गठन के लिए निधियों की व्यवस्था भी करनी 
चाहिए । श्रमदान, सफाई आन्दोलन, ग्राम पवे, छुट्टियां, राष्ट्रीप नेताओं और वीरों को वर्ष गांठ 
मनाने में ग्राम समुदाय स्कूलों की सहायता करे । (पैरा 7-क) 
मुफ्त पुस्तकों और स्टेशनरी की व्यवस्था 

23. स्कूल समितियां गरीब और जरूरतमंद बच्चों के लिए किताबें और स्टेशनरी खरीदने 
का खर्च दें और इसके लिए एक विशेष निधि बनाई जा सकती है । (पैरा 8-क) 

24. पहली से पांचवीं कक्षाओं के लिए पुस्तकों और पाठ्य-पुस्तकों को देर तक चलाने 
के लिए स्कूलों में रखा जाए और हर रोज स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाय | 
(पैरा 8-ग) 
मध्याह्न भोजन 

25. जहां सम्भव हो, समुदाय स्कूल के लिए भूमि दे जिसे छात्रों और अध्यापकों के सक्रिय 
सहयोग से फल व सब्जी उगाने के लिए विकसित किया जाए । इस उपज को बाजार में बेचने 
के स्थान पर मध्याल्ल भोजन के लिए निश्चित रूप से काम में लाया जाए । (पैरा 11-7) 

' 26. शुरू शुरू में, मध्याह्न भोजन को व्यवस्था गरीबों और सबसे अधिक जरूरतमंद 
बच्चों के लिए की जाए तथा इसे पूरी तरह से उन क्षेत्रों में ला गू किया जाए, जहां ऐसा संभव हो । 
(परा 11-ख) 

27. जिला, खंड और ग्राम-स्तर पर कार्यक्रम के धन व प्रशासन के लिए कार्यकारी शिक्षा 

समितिथो को उत्तरदायी होना चाहिए । (पैरा 11-क) 
28. स्कूल सुधार कार्यक्रम में मध्याह्न भोजन व अन्य सम्बद्ध मदो के लिए लोगों से नकदी 
या किस्म के रूप में प्राप्त धन पर आय कर नहीं लगना चाहिए | (पैरा 11-झ) 
29. फसल के समय अनाज इकट्ठा करने का योजनाबद्ध व व्यापक आंदोलन गठित होना 
हिए और इस काम के लिए धन इकदा करने के ये बड़े साधन हो > जन ; 
चाहिए आर इस काम के लिए धन इकट्ठा करने के ये बड़े साधन हो सकते हैं। (पैरा 11-2) 


स्कूल स्वास्थ्य सेवा 


30. स्कूल के बच्चो के इस्तेमाल के लिए साबुन, कंघा, चिलमची और तौलिया जैसी 
सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था स्कूल समितियों को करनी चाहिए और स्कूल के लिए शद्ध पेय 
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जल की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए स्कूल समितियों को विशेष प्रयत्न करना चा हिए 
लड़कियों के स्कलो में महिला मंडल ओर ग्राम सेविकाओं को स्वच्छता आन्दोलनों के गठन के 
साथ सम्बद्ध होना चाहिए [पेरा 12-(5), (6) व (8)] 


चदियां 


31. राज्य सरकारों को चाहिए कि वे स्कूल के बच्चों को वदियां प्रदान करने के लिए 
कपड़ा उद्योगों और व्यापार-मंडलों से सम्पर्क स्थापित करें जिससे वे कपडा दान में दें या रियायत 
से वेचें। और जहां सम्भव हो, स्कूल समितियां अपनी निधियों में से गरीब बच्चों को वदियां 


et | (पेरा 13-क, घ) 


दल 3 : समाज शिक्षा के लिए सामुदायिक सहायता 


साक्षर और साक्षरोत्तर कक्षाओं का गठन 


32. निरक्षरता उन्मूलन के लिए लगभग 50 प्रतिशत धन पंचायतों, पंचायत-समितियों 
म्यूनिसिपैलिटियों आदि के स्थानीय समदाय द्वारा करों और स्वैच्छिक दान के रूप में देना चाहिए | 


शेष 50 प्रतिशत धन अनिवार्य वचत, खंड बजट, शिक्षा विभाग आदि के सरकारी साधनों से आना 
चाहिए । (पैरा 2) 


पंचायतों को व्यवस्था करनी चाहिए कि जो वयस्क लोग काफी समय तक वयस्क 
में सीखना व पढ़ना चाहें, उन्हें कार्यकारी साक्षरता मिलनी चाहिए । (पैरा 4) 
34. सीमित कार्यक्रम के लिए यह सम्भव होना चाहिए कि साक्षर कक्षाओं को पढ़ाने वाले 
व्यापकों को 12 महीनों को अवधि के लिए 10 रुपये मासिक से कम पारिश्रमिक नहीं मिले । 
इस अर्वाध में साक्षरता का पहला चरण और लगभग 7-8 मास के लिए नवशिक्षितों का अगला 
मार्गदर्शन और शिक्षा भी शामिल है । सीमित कार्यक्रम के लिए भी प्रत्येक पंचायत समिति के 
लिए कम से कम 15 पुरुषों के और 10 स्त्रियों के केन्द्र होने चाहिएं । (पैरा 5) 


35. खंड के स्कोम-वजट में समाज-शिक्षा के लिए फंड का लगभग 50 प्रतिशत धन वयस्क 
साक्षरता के लिए निश्चित होना चाहिए । (पैरा 6) 


अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं और साक्षरता 


36. अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं को पड़ोस के कुछ गांव लेने चाहिए जहां कई वर्षों से 
फैली हुई निरक्षरता का पूरी तरह उन्मूलन किया जा सके और वयस्क शिक्षा के मनोविज्ञान व 
रीति-विधान को अध्यापकों की प्रशिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम का अंग बनाना चाहिए । 
(पैरा 9) 


37. जन शिक्षा निदेशक की प्रार्थना पर उच्चतर स्कूलों को चाहिए कि अवैतनिक आधार 
पर कम स कम एक आदश वयस्क शिक्षा के साक्षर केन्द्र चलाए | (परा 9 ) 


ग्रास शिक्षण मोहिम 


38. ग्राम शिक्षण मोहिम के ढांचे पर प्रायोगिक रूप में अन्य राज्यों द्वारा सीमित क्षेत्रों 
में साक्षरता आन्दोलन अपनाए जाएं । (पैरा 11) 
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पुस्तकालयो और चाचनालयों का गठन 


39. पुस्तकालयों और वाचनालयों का जाल ग्राम स्तर सेलेकर राज्य स्तर तक करीब करीब 
पुस्तकालय सलाहकार समिति द्वारा सुझाए गए ढांचे पर गठित होना चाहिए। (पैरा 13) 


40. इन पुस्तकालयों और वाचनालयों के लिए उपयुक्त स्थान दिलाने का दायित्व पंचायतों 
का होना चाहिए । पुस्तकालय व वाचनालय स्थानीय अध्यापक, युवक क्लव के सदस्य या उच्चतर 
कक्षा के छात्र या अन्य किसी उपयुक्त शिक्षित व्यक्ति के अधीन होना चाहिए जो भी अवैतनिक रूप 
में काम करना चाहें | (पैरा 14-क, ख) 

41. पंचायत समिति (खंड) स्तर पर पुस्तकालय में एक चलता-फिरता विभाग पंचायत 
पुस्तकालयो के लाभ के लिए होना चाहिए । (पैरा 15-क, ग ) 

42. राज्य सरकारों को कहा जाए कि वे कानून पास करें जिससे पंचायत समितियों को 
पुस्तकालय कर लगाने का आदेश दिया जाए, जहां जनमत इस के पक्ष में हो । (पैरा 17) 


सामुदायिक केन्द्र के रूप में ग्राम स्कूल का गठन 


43. ग्राम स्कूल को इस प्रकार के कार्य करने चाहिएँ--साक्षरता आन्दोलन, साक्षरता 
कक्षाएं, साक्षरोत्तर कार्य, विभिन्न मंडलो का गठन, मनोरंजन व सांस्कृतिक गतिविधियां, सामूहिक 
विचार-विमर्श, और सामुदायिक विकास के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के बारे में सामान्य सूचना प्रदान 
करना | विभिन्न कार्यों के गठन और कक्षाएं चलाने के लिए स्थान, सामान की सुविधाएं व अन्य 
सुविधाएं स्कूल प्रदान करे । सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूल के निर्देशन सम्बन्धी 
कार्यक्रम होने चाहिए । (पैरा 18) 


दल 4 : सामुदायिक सहायता के संगठन संबंधी पहलू 
शिक्षा विकास ate जन सहयोग की आवइयकता 


44. स्कूल सुविधाओं के विस्तार और विशेषकर पिछड़े हुए क्षेत्रों व पिछड़े हुए वर्गो 
में लड़कियों के नामांकन आन्दोलनों के गठन की आवश्यकता की ओर जनमत का निर्माण, पंचायतों, 
पंचायत समितियों व जिला परिपदों जैसी विभिन्न संस्थाओं की गतिविधियों के क्षेत्र में होना 
चाहिए । ये संस्थाएं लोगों के काफी निकट हैं जिससे ये काम नियमित रूप से और विला 
रुकावट के हो सकते हैं । (पैरा 2) 


पंचायतों, पंचायत समितियों का कार्यं और उनकी कार्यकारी समितियां 


iez. 45. सामुदायिक प्रयत्न जुटाने के लिए अध्यापक को पूर्णतः उत्तरदायी नहीं बनाना चाहिए, 
 इसस अध्यापक के दैनिक काम पर असर पड़ेगा । इसलिए समितियों के माध्यम से पंचायत- 
राज संस्थाओं को इन दायित्वो का निर्वाह करना होगा, जहां मुख्य अध्यापकों का प्रतिनिधित्व 
होगा । (पैरा 5) 


46, बिभिन्न संस्थाओं के कार्यों के वितरण का अध्ययन आवश्यक सूचना के बाद होना 
चाहिए । जंसा कि विभिन्न पंचायती राज अधिनियमों में निर्धारित किया गया है और विभिन्नः 
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राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रशासनिक yee में संगठन सम्बन्धी दायित्व के विभाजन को 
विस्तार पूर्वक दिया गया है । विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं के काम का मूल्यांकन कुछ समय के 
वाद किया जा सकता है, जब कि काफी अनुभव प्राप्त हो जाए और इस मूल्यांकन के परिणाम 
सभी राज्य सरकारों के लिए उपलब्ध कराए जाएं। (पैरा 6) 


47. पंचायती राज संस्थाएं अच्छी स्थिति में हे और वे मध्याहू भोजन, स्कूल सामान, 
स्कूल वर्दी, तथा स्कूल भवन के लिए साधन जुटा सकती हैं । शेष खर्चा सरकार उठाए । (पैरा 


8) 


48. नई व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा कार्यक्रमों में धन लगाने के ढांचे के विषय में राज्यों 
से आवश्यक सामान इकट्ठा किया जाए और पंचायत राज संस्थाओं को सौंपे गए दायित्वों के 
संदर्भ में इसकी उपयुक्तता या अनुपयुक्तता को देखा जाए। इस समस्या का और अध्ययन होना 
चाहिए। (पैरा 8) 


तदर्थ समितियों का स्थान और कार्य 


49. स्वैच्छिक संगठनों, राज्यों और राज्य अभिकरणों के प्रयत्तों में सभी स्तरों पर इन 
संस्थाओं के प्रतिनिधियों के सहयोग द्वारा समन्वय किया जा सकता है इसके लिए विभिन्न कार्यकारी 
समितियों के साथ विचार-विमर्श करना होगा | यह आवश्यक नहीं है कि स्वैच्छिक संगठनों के 
वैध सदस्यों का सहयोग स्थायी समितियों में किया जाए, लेकिन बैठकों में भाग लेने के लिए उन्हें 
विशेष रूप से आमंत्रित किया जा सकता है। (पैरा 9) 


धर्मार्थ ट्रस्ट और शिक्षा कार्यक्रम 


50. जहां अलग-अलग मामलों में महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जहां टूस्टों के ट्रस्टी और 
लाभ उठाने व्राले इस बात पर राजी हो गए हैं कि शिक्षा कार्यक्रमों के लिए फंड रखा जाए। क्योंकि 
समाज-कार्यकर्ता और स्थानीय नेता इन टूस्टों को प्रभावित करेंगे कि वे धर्मार्थ रूढिवादी लक्ष्यों 
से अधिकाधिक धन शिक्षा की आवश्यकता पर लगाएं । (पैरा 11) 


51. मद्रास और आन्ध्र में प्रादेशिक कल्याण फंड द्वारा जो क्रियाएं अपनाई गई हैं और 
केरल व अन्य राज्यों में इसी प्रकार के जो प्रयत्न किए गए हैं, वे सभी शहरी क्षेत्रों में मनोरंजन 
कार्यक्रम का आयोजन करके धन इकट्ठा करने के लिए हैं और इनसे जो रकम आएगी, वह ग्राम- 
क्षेत्रों में काम आएगी । इसके लिए प्रयत्न करने होंगे। (पैरा 11) 


खंड कर्मचारियों और शिक्षा कर्मचारियों का कार्य 


52. क्योंकि यह आवश्यक था कि एक ही कार्यशील संस्था प्राथमिक शिक्षा के सभी प्रबन्ध 
सम्बन्धी पहलुओं का ध्यान रखे, तकनीकी व शैक्षणिक पहलुओं को भी देखे, इसलिए तकनीकी 
मार्गदर्शन प्रबन्ध और शैक्षणिक जांच का दायित्व केवल शिक्षा विभाग का होगा । इस प्रकार, 
जिस अभिकरण का यह दायित्व है कि शिक्षा-स्तर के सम्बन्ध में संस्थाओं को सलाह दे और उनका 
मार्गदर्शन करे, उसका यह दायित्व भी होना चाहिए कि शिक्षा के सभी रूपों के विकास पर सलाह 
दे। खंड स्तर पर प्रबन्ध और पर्यवेक्षण कार्यों को मिला देना चाहिए और ये काम एक सम्मिलित 
कार्यशील अ हारा कराए जाने चाहिएं, यह संस्था प्रबन्ध कार्यो के लिए समिति के प्रति उत्तर- 
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होगी और तकनीकी व पर्यवेक्षण कार्यों के छि qar विभाग के प्रति उत्तरदायी होगी । 
(पैरा 14) oe 
53. शिक्षा विभाग को पंचायती राज संस्थाओ के माध्यम से विभिन्न शिक्षा कार्यक्रमों 


के संचालन का पूरा दायित्व लेना चाहिए । (पैरा 15) 
54. समाज शिक्षा कार्यक्रम अलग-अलग किए जाएं, लेकिन वे शिक्षा विभाग और स्कूल 


अध्यापक के निकट समन्वय से किए जाएं । (पैरा 16) 
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